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भारतीय संविधान सभा 


बृहस्पतिवार, 75 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


संविधान का मसौदा-जारी 
अनुच्छेद 2--ख 


8॥9 3]50 493ए6 [प्रांडइवीलाणा भाव 90725 
जा 7259९९ 07भा05$ 00807 9 05८ 
#रलशलारव 00 का 6 [णरएणाश शा0णएंशंणा$ 
रण की5$ (काश का कक्‍टाबाणा 00 जांटा 
प्रांडइवांलाणा भाव 907्रटा5 एरर <ढटाटा5906 
(008 ०।। है ४] जि ]0 6 है 0 ९।॥॥ 2 कि॥॥॥॥ ८ 0१  ॥ 
छ076 6 एगधाशार्शाला, 0 पां$ 
(गाशाीपाणा प्रावक्ष भाए ध्यंगाए 989ए. 


[]]2ख. जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध 


न्यायालय को उन विषयों के सिवाय, जिनका 
उल्लेख इस संविधान के पूर्ववर्ती उपबन्धों में 
आया है, अन्य विषयों के सम्बन्ध में भी 
जिनके बारे में इस संविधान के प्रारम्भ के 
ठीक पहले किसी वर्तमान विधि के अधीन 
सपरिषद्‌ सम्राट के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां 
दी होती थीं। क्षेत्राधधार और शक्तियां 
गी।] 
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भारतीय संविधान-सभा कास्टीट्यूशन हाल, नई दिल्‍ली में प्रावः 9 बजे 
अध्यक्ष महोदय माननीय डॉ. राजेद्र प्रसाद के सभापतित्व में समवेत हुई। 


*गाननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर (बम्बई जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं यह 
प्रस्ताव उपस्थित करता हूं, श्रीमान: 


“कि अनुच्छेद 27-क के बाद यह नया अनुच्छेद रखा जाये: 


“[283., गा एग्ाक्राशा 09 449७ णीाशजा$८ 9000क्‍65, ॥6 8प्ञाशा6 (0प्रा 


गंपाइकवंलाणा क्राव 90ए&ा5 
णाी जाी$ड शिव]०४ए वा 
(0०प्रालं] प्रात ्ांहाए 
[4ण् वी एशाशोा। ९288४९5 [0 
06 €हछाटा$306 99 ॥6 
5फ्राशा€ (0प्र. 


न करे तब तक सर्वोच्च 


वर्तमान विधि के अधीन 
सपरिषद्‌ सम्राट्‌ के क्षेत्राधिकार 
और शक्तियों का कतिपय 
विषयों में सर्वोच्च न्यायालय 
द्वारा प्रयोक्तव्य होना। 


इस सम्बन्ध में अभी स्थिति यह है, श्रीमान, कि प्रिवी कौॉंसिल के निर्णय के 
अनुसार व्यवहार विषयक मामलों में और आयकर से एवं सम्पत्ति के अवाप्तिकरण 
से सम्बन्ध रखने वाले मामलों में अन्तर है। उसका कहना है कि आय कर और 
सम्पत्ति के अवाप्तिकरण से सम्बन्ध रखने वाली कार्रवाई “व्यवहार विषयक कार्रवाई” 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


में नहीं शामिल की जा सकती है। इसलिए यह बात कही जा सकती है कि जब 
कि इसके लिये एक विशेष उपबन्ध न रख दिया जाये, सर्वोच्च न्यायालय की 
शक्तियां व्यवहार विषयक कार्रवाई तक ही सीमित होगी। इस सन्देह को दूर करने 
के लिये ही इस नवीन अनुच्छेद 2-ख का प्रस्ताव रखा जा रहा है ताकि सर्वोच्च 
न्यायालय को सभी तरह के मामलों में, चाहे वे व्यवहार विषयक हों या अन्यथा 
प्रकार के, सुनवाई की पूरी शक्ति प्राप्त हो। इस नवीन अनुच्छेद को प्रस्तावित करने 
का यही मुख्य कारण हे। 


*पं, ठाकुरदास भार्गव (पूर्वी पंजाब : जनरल): मैं यह प्रस्ताव रखना चाहता 
हूं, श्रीमानः 


“कि ऊपर के संशोधन नं. 7 में, प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 2-ख में, अन्त 
में “0 ए93०7००! शब्द जोड़ दिये जायें।” 


इस संशोधन को रखने का मुख्य कारण यह हे, श्रीमान, कि मुझे इसका भरोसा 
नहीं हे कि 'प्रातल भाए €्ांग्रा? 9एॉ' (किसी वर्तमान विधि के अधीन) शब्दों 
के अन्तर्गत वह सारे क्षेत्राधकार आ जायेंगे जो इतने दिनों से प्रिवी कॉंसिल को 
प्राप्त थे। एक या दो दिन में एक विधेयक सभा के समक्ष आने वाला है--मेरा 
ख्याल है इसी ॥7 ता. को इस पर विचार होने वाला है-जिसके द्वारा संघ---न्यायालय 
को ऐसे क्षेत्राधिकार दिये जाने वाले हैं जो प्रिवी कौंसिल को प्राप्त थे। विधेयक 
के पैरा 2 में यह कहा गया है-- 


## 8 जणा ॥6 _ूएणा।९6 83५9, ॥6 [प्रांडवलाणा ० प्लींड 'शह्यु|ंटशज का एग्फ्राली 
00 शाशाशधा), 06 58५४९ 35 ॥लाश्ीशः [707ए०0९6 00 05005 ०0, 2[00०9$ 
भाव एछला(णा$ #7णा 0० जा 7659९९ णए थभाए [प्रवशाशा, १€ल€९९ ण कला ए 
भाए 20फरा ण एएप्रानं (जाल भा ॥6 #सकलावा (00 जाग ॥6 शाप 
ण गाव, ॥रलपकारए भूए7०॥5 भाव 9८णा$ गा 76596९० ए दगाप्रा।॥| ॥92१5, 
जालालशाः इप्रता [्रांइवंदांणा गा रूढाटांइब06 9 जाप ० प्ां$ 'िव्युंटआ४फ५ 5 
ाश0ठए्भाएट णए णीशजांइट, आ4 ०९३४८. 7 


मेरा कहना यह है, श्रीमान, कि यह बात सन्देहास्पप है कि किस तरह से 
और किन-किन मामलों में प्रिवी कॉंसिल अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती आई 
है। अगर प्रिवी-कॉंसिल किसी विधि के अधीन नहीं बल्कि एक प्रथा के अधीन 
किसी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती आई है तो वह क्षेत्राधकार भी प्रिवी कौंसिल 
से लेकर हमें संघ-न्यायालय को दे देना चाहिये। इंग्लैंड का संविधान तो बहुत कुछ 
रूढ़ियों पर आधृत है, इसलिये हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि संघ-न्यायालय 
को सम्यक्‌ क्षेत्राधिकार प्राप्त रहें और वहां भी अपीलादि के लिये वही खर्च बैठे 
जो प्रिवी कौंसिल में बेठता था। 


संविधान का मसौदा [2335 


*प्रो, शिव्वन लाल सक्सेना (संयुक्तप्रानन्‍्त : जनरल): मैं यह प्रस्ताव रखता 
हूं, श्रीमानः 


“कि ऊपर के संशोधन नं. ]7 में प्रस्तावित अनुच्छेद का संख्या क्रम बदल 
कर उसे खण्ड | के रूप में रखा जाये और उसके आगे यह खण्ड जोड़ा 
जाये... 


(2) 6 छ8फ्राशार (0फ्रा शात्र] 250 ॥3ए९ [प्रांडवालाणा 00 ॥6क7 ॥[0०9॥$ 
32भा।8 5ल्ाशा225 णए 46॥॥ 99१55९6 9५ (0प्राशाता।॥. * 


[(2) सर्वोच्च न्यायालय को, सेना-न्यायालय द्वारा दिये गये मृत्यु-दण्ड के विरुद्ध 
की गई अपीलों की सुनाई का भी क्षेत्राधिकार प्राप्त रहेगा।] 


संविधान के अनुच्छेद 2 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को बड़ी व्यापक शक्तियां 
दी गई हैं। इसमें कहा गया है कि “भारत के राज्य क्षेत्र में इस संविधान के 
अनुच्छेद 0 अथवा अनुच्छेद । के उपबन्ध जिन मामलों में लागू नहीं हैं उन 
मामलों में सर्वोच्च न्यायालय स्वविवेक से किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा 
किसी बात अथवा विषय में दिये हुए किसी निर्णय, प्रादेश अथवा अन्तिम आदेश 
की पुनर्विचार प्रार्था के लिये अनुमति प्रदान कर सकेगा।” इस तरह सर्वोच्च 
न्यायालय में यह शक्ति अन्तर्निहित तो जरूर है। पर मैं चाहता यह हूं कि संविधान 
में इसका लिखित उल्लेख आ जाना चाहिये क्‍योंकि यह एक महत्व का प्रश्न है। 


इस मसले के बारे में विचार-विमर्श करने का मौका मुझे ऐसे कई व्यक्तियों 
से मिला है जो सेना-न्यायालय के निर्णयों से सम्बन्धित थे। इस सम्बन्ध में आश्चर्यप्रद 
बात मुझे यह लगी कि सेना न्यायालयों में जो व्यक्ति न्यायाधीश का काम करता 
है वही सरकारी वकील का भी काम करता है। अनुशासन भंग करने के अपराध 
में जब किसी सैनिक पदाधिकारी के विरुद्ध मामला चलता हैं तो उस मामले की 
सुनवाई करता है जज-एडवोकेट, जो न्यायाधीश का भी काम करता है और साथ 
ही सरकारी वकील का भी काम करता है। इसका मतलब यह हुआ कि वही 
व्यक्ति अभियुक्त के खिलाफ मामले की पैरवी भी करता है और मामले का फैसला 
भी वही करता है। ऐसी अवस्था में यह स्वाभाविक ही है कि वह उस तरह तटस्थ 
होकर न्याय नहीं कर सकता है जिस तरह कि विधिशास्त्र के अनुसार उसे करना 
चाहिये। जो व्यक्ति सरकारी वकील हो वही न्यायाधीश का भी काम करे यह ठीक 
नहीं है। मैं कई मामलों को जानता हूं जिनमें एक इस त्रुटि के कारण समुचित 
न्याय नहीं हो पाया है। 


अभी हाल में ब्रिटिश हकूमत ने सैनिक-न्यायालयों की कार्यविधि के सम्बन्ध 
में जांच करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग ने इस 
बात की सिफारिश की है कि सैनिक-न्यायालयों में जो व्यक्ति न्यायाधीश का काम 
करता है वही उस मामले में सरकारी वकील काम न करने पाये। इसी लिये मैंने 
अपना यह संशोधन पेश किया हे कि सर्वोच्च न्यायालय को सैनिक न्यायालयों द्वारा 
दिये गये मृत्यु-दण्ड के विरुद्ध की गई अपीलों की सुनवाई का अधिकार रहना 
चाहिये। 
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*थ्री नज़ीरुद्दीन अहमद (पश्चिमी बंगाल मुस्लिम): मेरे नाम में जो संशोधन 
है, श्रीमान, उसमें केवल शाब्दिक अदल-बदल की बात ही कही गई है और इस 
लिए मैं इसे मसौदा-समिति पर ही छोड़े देता हूं। हां अगर आपकी अनुमति हो 
तो इस पर आम बहस में जरूर भाग लेना चाहता हूं। 


प्रस्तुत अनुच्छेद !2-ख बड़ा पेचीदा हो गया है। वस्तुत: इसके ऐसा होने का 
मुख्य कारण यह है कि इस विषय पर जो अनुच्छेद रखे गये हैं वह एक साथ 
एक स्थल पर नहीं रखे गये हैं बल्कि थोड़ा--थोड़ा करके उनको किश्तों में रखा 
गया है। अगर वह सब एक साथ एक जगह रखे जाते तो वह जटिलता न आती। 
मैं यह कहूंगा कि जिस तरह इन अनुच्छेदों को तैयार किया जा रहा है और रखा 
जा रहा है उससे यह समझना बड़ा मुश्किल है कि इनका मतलब क्‍या हे। अनुच्छेद 
!2-ख के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को उन विषयों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार 
दिया जा रहा है जिन पर सपरिषद्‌ सम्राट्‌ को सुनवाई का अधिकार प्राप्त था। अपील 
की सुनवाई के बारे में सपरिषद्‌ सम्राट को जो अधिकार प्राप्त थे उनको विधि 
द्वारा लिपिबद्ध तो कहीं किया नहीं गया है। मेरी समझ से, बजाय इसके कि हम 
सपरिषद्‌ सम्राट्‌ के अनिश्चित अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय को इस तरह दें, 
अच्छा यह होगा कि हम यहां यक उपबन्ध कर दें कि आय कर तथा सम्पत्ति 
के अवाप्तिकरण से सम्बन्ध रखने वाले मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 
अपील की जा सकती हेै। 


इस सम्बन्ध में सभा का ध्यान मैं आकृष्ट करूंगा अनुच्छेद 7-क की ओर, 
जिसके द्वारा अपराध विषयक मामलों में किसी दण्ड-न्यायालय के निर्णय या आदेश 
के विरुद्ध की गई अपीलों की सुनवाई का-बशर्ते कि उसमें कोई सारवान्‌ विधि 
प्रश्न निहित है और अपील करने की अनुमति मिल चुकी हे--उसको पूरा अधिकार 
दिया गया है। फिर अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि भारत के राज्यक्षेत्रान्तर्गत 
किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा किसी वाद अथवा विषय में दिये हुए 
किसी निर्णय, प्रादेश अथवा अन्तिम आदेश की पुनर्विचार प्रार्थना के लिये सर्वोच्च 
न्यायालय विशेष अनुमति दे सकेगा। मेरी समझ से ये सब जो उपबन्ध रखे गये 
हैं वह पर्याप्त हैं और अब इस अनुच्छेद !2-ख के द्वाग और अधिक स्पष्टीकरण 
की कोई जरूरत नहीं है। 


फिर अनुच्छेद !2-क के द्वारा हमने यह उपबन्ध कर ही दिये हैं कि सर्वोच्च 
न्यायालय को अपने द्वारा सुनाये गये निर्णय या दिये गये आदेश पर पुनर्विलोकन 
करने का अधिकार होगा। ऐसी अवस्था में इस अनुच्छेद 2-ख की कोई वास्तविक 
उपयोगिता तो दिखाई नहीं देती। इस सम्बन्ध में पास किये गये अनुच्छेदों में अगर 
कोई खामी रह गई है तो उत्तम यह होगा कि विशेष अधिनियम बना कर उसको 
दूर कर दिया जाये। 


ब्रिटिश संविधान के सम्बन्ध में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि वह रूढियों 
पर आधृत है और सदा परिवर्तित होता रहा है। वहां राजा की शक्तियां क्‍या हैं 
इसे कोई नहीं जानता है और न कोई ठीक-ठीक उन शक्तियों की कोई नपी तुली 
परिभाषा ही दे सकता हे। जब कोई प्रश्न खड़ा हो जाता है तो न्यायालय या संसद 
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द्वारा उनका विनिर्णयन कर दिया जाता है। सुतरां इस प्रस्ताव के विरुद्ध कि सर्वोच्च 
न्यायालय को मामलों की सुनवाई के बारे में वह सब शक्तियां प्राप्त रहें जो सम्राट्‌ 
को प्राप्त हैं, दो आपत्तियां उठाई जा सकती हैं। एक तो यह कि इस उपबंध के 
जरिये सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे अधिकार दिये जा रहे हैं जो अस्पष्ट हैं और 
जिनकी कोई नपी तुली परिभाषा नहीं दी जा सकती है। दूसरी आपत्ति यह की 
जा सकती है। इस उपबन्ध से “सम्राट” शब्द को स्वतन्त्र भारत के संविधान में 
स्थायित्व मिल जायेगा। 


*अ्री ब्रजेश्वर प्रसाद (बिहार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, प्रो. सक्सेना के 
संशोधन का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हो रहा हूं। मैं यह सा स॒करता 
हूं कि सैनिक-न्यायालयों को सम्भवत: इस बात का कोई ख्याल नहीं हो सकता 
हैं कि मानव जीवन कितनी पवित्र चीज हे। मैं मृत्यु-दण्ड के विरुद्ध हूं। इस देश 
में अहिंसा की परम्परा इतनी मजबूत जड़ पकड़ गई है कि मृत्यु-दण्ड सम्बन्धी 
मामलों में अन्तिम निर्णय का अधिकार सैनिक-न्यायालयों को देना कभी ठीक नहीं 
होगा। मृत्यु-दण्ड को हम यहां उठा तो नहीं सकते हैं। पर न्याय सम्बन्धी सभी 
निकाय यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय भी जनमत का ख्याल जरूर रखखेंगे। ऐसा 
समझने का कोई कारण नहीं है कि सर्वोच्च-न्यायालय जनमत की तथा इस देश 
की अहिंसामूलक परम्परा की उपेक्षा करेगा। 


“अध्यक्ष; आप कुछ कहना चाहते हें, डॉ. अम्बेडकर? 


“माननीय डॉ. बी.आर, अम्बेडकर: जहां तक कि माननीय मित्र पं. ठाकुर 
दास भार्गव के संशोधन का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि इसकी कोई जरूरत 
है। आमतौर पर '78०८०” शब्द का व्यवहार किया जाता है कार्यप्रणाली या जाप्ते 
की बातों के बारे में। पर अनुच्छेद 72-ख जिसको मैंने प्रस्तावित किया है वह 
जाप्ते के बारे में नहीं है। उसका सम्बन्ध है अधिकार-क्षेत्र के सारवान प्रश्न से। 
03 १73०॥८९०' शब्द को जोड़ने का जो संशोधन रखा गया है वह अनावश्यक 

| 


माननीय मित्र प्रो. शिव्बन लाल सक्सेना के संशोधन के बारे में मुझे दो बातें 
कहनी हैं। एक तो यह कि अगर इसलिए ही आप यह संशोधन रख रहे हैं कि 
सैनिक-न्यायालयों द्वारा दिए गए मृत्युदण्ड के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 
अपील की जा सके तो इसके लिए भारतीय-सेना अधिनियम (रात गाए ०) 
के जरिये ऐसा उपबन्ध किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का 
ध्यान मैं अनुच्छेद 4() की ओर आकृष्ट करूंगा जिसमें कहा गया है सर्वोच्च 
न्यायालय को संघ-सूची में दिये गये विषयों के बारे में भी ऐसे और क्षेत्राधिकार 
तथा शक्तियां प्राप्त रहेंगी। अनुच्छेद 4() की इबारतयों हे: 


“४]]4 () संघ- 3 के विषयों में से किसी के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय 
को ओर क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां होंगी जिन्हें संसद विधि 
द्वारा प्रदान करे।” 


यदि संसद यह समझती है कि सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी शक्ति प्राप्त होनी 
चाहिये तो एतदर्थ संसद “आर्मी एक्ट' में समुचित उपबन्ध रख सकती है। उसके 
रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


फिर माननीय सदस्य का ध्यान मैं अनुच्छेद 72 की ओर आकृष्ट करूंगा जिसमें 
विशेष आवश्यक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को अपील की सुनवाई का अधिकार 
दिया गया है। इस अनुच्छेद के अधीन सर्वोच्च न्यायालय सैनिक-न्यायालय के निर्णय 
के विरुद्ध की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। इसमें कहा यह गया है 
कि ५५५४६ सर्वोच्च न्यायालय स्वविवेक से किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण 
द्वारा किसी वाद या विषय में दिये गये किसी निर्णय, आदेश अथवा अन्तिम आदेश 
की पुनर्विचार-प्रार्थना के लिए........” यहां जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं वह इतने व्यापक 
हैं कि इनके अधीन किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये निर्णय के 
विरुद्ध की गई अपील पर सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर सकता है। इसलिए मेरा 
कहना यही है कि प्रो. सक्सेना के संशोधन की कोई जरूरत नहीं हे। 


माननीय मित्र श्री नज़ीरुद्दीन अहमद ने जो यह संशोधन रखा है कि “०हआंग्रगाट 
]9छ9” शब्दों के आगे....... 


*थ्री नज़ीरूद्दीन अहमद: इस संशोधन को मैंने पेश नहीं किया हे। 


“अध्यक्ष: आपने इसे पेश नहीं किया है। इसे मसौदा समिति पर आपने छोड़ 
दिया हे। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मुझे खुशी है कि आपने इसे मसौदा समिति 
पर छोड़ दिया है। अवश्य ही हम उनकी बात पर वाजिब ध्यान देंगे। 


“अध्यक्ष: अब मैं संशोधनों पर मत लेता हूं। 


“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: जो आश्वासन यहां दिया गया हे उसको देखते 
हुए मैं अपने संशोधन को वापस ले लेना चाहता हूं। 


*पं, ठाकुरदास भार्गवः मैं भी अपना संशोधन वापस लेता हूं। 
(सभा की अनुमति से ये सशोधन वापस लिए गये।) 
“अध्यक्ष: तो अब प्रस्ताव यह हे: 
“कि प्रस्तावित अनुच्छेद 2-ख संविधान का अंग समझा जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 
अनुच्छेद [2-ख संविधान में शामिल किया गया। 


नवीन अनुच्छेद ॥5-क 
“अध्यक्ष; अब हम वापस चलते हैं नवीन अनुच्छेद 5-क की ओर। 
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*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मैं यह प्रस्ताव रखता हूं: 


“कि अनुच्छेद 45 के आगे यह अनुच्छेद रखा जाये: 


“]5/6. () 


(2) 


(3) 


(4) 
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[]5क (]) 


कुछ अवस्थाओं में 
बन्दीकरण और 
निरोध से संरक्षण। 


(2) 


(3) 


(4) 


ज0 48 क्रा।रछ९८व प्राव्ा भाज् ]4छ ए07शंक्राह्‌ 0णए [९एथाए९ 
वललशा।णा 7439 96 6ठथां॥6९04 40 ३3 9०704 ]000/ 9 ॥6९6 
गणा॥5 क्राव 280 6 गकाा।पा) एथा0०व 0 शांणी था 
5प्र०॥)] छशाइणा ॥4397 96 50 वहभ्ा]€व,? 


कोई व्यक्ति जो बन्दी किया गया है, ऐसे बन्दीकरण के कारणों 
से यथाशक्य शीघ्र अवगत कराये गये बिना हवालात में निरुद्ध 
नहीं किया जायेगा और न अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से 
परामर्श करने के अधिकार से वंचित रखा जायेगा। 


प्रत्येक व्यक्ति जो बन्दी किया गया है और हवालात में निरुद्ध 
किया गया है, बन्दीकरण के स्थान से दण्डाधिकारी के न्यायालय 
तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़ कर ऐसे बन्दीकरण 
से 24 घण्टे की कालावधि में निकटतम दण्डाधिकारी के समक्ष पेश 
किया जायेगा, तथा ऐसा कोई व्यक्ति उस कालावधि से आगे दण्डाधिकारी 
के प्रधिकार के बिना हवालात में निरुद्ध नहीं रखा जायेगा। 


अनुच्छेद की कोई बात-- 
(क) जो व्यक्ति तत्समय शत्रु अन्तर्देशीय है उसको; अथवा 


(ख) जो व्यक्ति निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली किसी 
विधि के अधीन बन्दी किया गया है उसको लागू न होगी। 


परन्तु इस अनुच्छेद के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) की कोई 
बात किसी व्यक्ति को तीन मास से अधिक कालावधि के लिए 
निरुद्ध करने की अनुमति न देगी जब तक कि: 


(क) ऐसे व्यक्तियों से, जो उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश हें, रह 
चुके हैं अथवा नियुक्त होने की अर्हता रखते हैं, मिल कर 
बनी मंत्रणा-मण्डली ने तीन महीने की उक्त कालावधि की 
समाप्ति के पूर्व प्रतिवेदित नहीं किया है कि ऐसे निरोध 
के लिए उसकी राय में पर्याप्त कारण हे; अथवा 


(ख) ऐसा व्यक्ति इस अनुच्छेद के खण्ड (4) के अधीन संसद 
निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अनुसार निरुद्ध नहीं है। 


संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि किन परिस्थितियों के 
अधीन तथा किस प्रकार या प्रकारों के मामलों में निवारक निरोध 
उपबन्धित करने वाली किसी विधि के अधीन बन्दी किया गया 
कोई व्यक्ति तीन मास से अधिक कालावधि के लिए निरुद्ध किया 
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जा सकता है तथा उस अधिकतम कालावधि को भी विहित कर 
सकेगी जब तक के लिए ऐसा व्यक्ति निरुद्ध रखा जा सकता है।] 


सभा को याद होगा, श्रीमान, कि पूर्व के एक अधिवेशन में जब यहां अनुच्छेद 
85 पर विचार किया जा रहा था उस समय इस बात को लेकर बड़ा मतभेद 
चल पड़ा था कि इस अनुच्छेद में “छलका १००णकाए 00 छा०टलवपाल ०घ॥रञांह्रावत 
४७५ ]89” शब्द रखे जायें या “6प्र८ ए0०८5६४” शब्द रखे जायें। अन्त में “0प्र८ 
[70०९४४” के बजाय “8०८एणथाए (0 0०८१० ०४४०७॥६॥०१ ७५ ]9७” शब्दों को 
रखना ही तय रहा। मैं जानता हूं कि सभा के बहुत से सदस्य जिसमें मैं भी 
एक था, अनुच्छेद 5 में प्रयुक्त शब्दावली से बहुत ही असन्तुष्ट थे। सभा को 
यह भी स्मरण होगा कि संविधान के प्रारूप के और किसी अंश की जनता द्वारा 
इतनी भयानक आलोचना नहीं हुई है जितनी कि अनुच्छेद 5: की और यह इसलिए 
हुआ कि यह अनुच्छेद कार्यपालिका को किसी को बन्दी करने से रोकता है। जरूरत 
सिर्फ इस बात की है कि इसके लिए विधि होनी चाहिए पर वह विधि ऐसी 
न होनी चाहिए जो किसी प्रतिबन्ध या परिसीमन के अधीन हो। कहने का मतलब 
यह है कि सदस्यों ने उस समय महसूस यह किया कि यह विषय रखा तो जा 
रहा है मूलाधिकार सम्बन्धी अध्याय में पर संसद को पहले से ही यह अधिकार 
दे दिया जा रहा है कि वह इस आशय की विधि बना सकती है कि अमुक 
अमुक अबस्थाओं में--जो संसद की समझ में ठीक जंचे--किसी व्यक्ति को बन्दी 
किया जा सकता है। इसलिए अब इस नवीन अनुच्छेद 5-क को रखकर हम 
कर यह रहे हैं कि अनुच्छेद 5 को रखने से जो क्षति होती है उसकी पूर्ति 
किये दे रहे हैं। अर्थात्‌ इस अनुच्छेद 5-क को रखकर हम यह उपबन्ध कर 
रहे हैं कि “6प८ .70००४५” के सिद्धान्त के अनुसार ही किसी को बन्दी या निरुद्ध 
किया जा सकता हे। 


अनुच्छेद 5-क के द्वार केवल यह किया जा रहा है कि अपराध प्रक्रिया 
संहिता के दो उपबन्धों को यहां स्थान दिया जा रहा है। ये दोनों उपबन्ध बुनियादी 
सिद्धान्तों से सम्बन्ध रखते हैं और हर सभ्य राष्ट्र इनको न्याय का महत्वपूर्ण सिद्धान्त 
मानकर बरतता है। यह सच है कि यहां खण्ड (]) और (2) जो उपबन्ध रखे 
जा रहे हैं वह अपराध--प्रक्रिया संहिता में मौजूद हैं और इसलिए कोई यह कह 
सकता है कि इन उपबन्धों को यहां स्थान देकर स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं 
किया जा रहा है। किन्तु वास्तविकता यही है, जैसा कि मेरा कहना है, किसी इनको 
यहां स्थान देकर हम महत्वपूर्ण परिवर्तन ही कर रहे हैं क्‍योंकि इनको संविधान 
में स्थान देने से यह होता है कि संसद तथा प्रान्तीय विधान-मंडल दोनों पर ही 
यह प्रतिबन्ध लग जाता है कि वह इन उपबन्धों को निराकृत नहीं कर सकते हें। 


इसमें शक नहीं कि वैयक्तिक-स्वातन्त्रय के हिमायतियों को शायद खण्ड () 
और (2) के उपबन्धों से सन्‍्तोष न हुआ होगा। वे शायद यह चाहते हैं कि संविधान 
में इसके लिये और भी संरक्षण होना चाहिये कि नागरिकों के वैयक्तिक स्वातन्त्र 
पर कार्यपालिका और विधान-मण्डल कोई आघात न सकें; निजी तौर पर मुझे उनके 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


विचार से सहानुभूति है और मैं समझता हूं कि और संरक्षणमूलक उपबन्ध रखने 
के लिये अनुच्छेद को और विस्तृत किया जा सकता है, पर मनमाने और अवैध 
बन्दीकरण के विरुद्ध जो उपबन्ध यहां रखे गये है वह मेरी समझ से पर्याप्त हैं 
और मैं उनसे सर्वथा सन्तुष्ट हूं। 


सभा देख ही रही है कि अनुच्छेद 5-क के खण्ड () तथा (2) में रखे 
गये उपबन्धों को कुछ परिसीमनों के अधीन रखा गया है जिनका उल्लेख खण्ड 
(3) में है। खण्ड (3) में यह कहा गया है कि अनुच्छेद “5-क के खण्ड 
(]) और (2) की कोई बात उस व्यक्ति पर लागू न होगी जो शत्रु अन्तर्देशीय 
है और जो.... इत्यादि, इत्यादि।” मैं नहीं समझता कि शत्रु अन्तर्देशीय व्यक्ति के 
बारे में 8. (3) (क) में जो उपबन्ध रखा गया है उसका कोई विरोध किया 
जा सकता है। 


जहां तक कि खण्ड (3) (ख) का सम्बन्ध है, हमें यह मानना ही होगा कि 
देश की वर्तमान स्थिति में हो सकता है कि कार्यपालिका को ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध 
करना पड़ जाये जो लोक व्यवस्था को बिगाड़ता हो, जैसा कि समवर्ती सूची में 
दिया गया है अथवा जो देश की प्रतिरक्षा सेवाओं को बिगाड़ता हो। ऐसे मामले 
में में नहीं समझता कि वैयक्तिक स्वातन्त्रय की आवश्यकता को हम राज्य-हित में 
अधिक महत्वपूर्ण मान सकते हैं। यह कारण है जो खण्ड (3) के उपबनधों में 
उपखण्ड (ख) को रखा गया है। 


फिर वह लोग, जो इस सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं कि नागरिक को पूर्ण 
वैयक्तिक स्वातन्त्रय प्राप्त करना चाहिये, यह भी मंजूर करेंगे कि प्रस्तुत अनुच्छेद 
द्वारा निवारक निरोध की जो शक्ति दी गई है उस पर दो प्रतिबन्ध लगा दिये गये 
हैं। एक तो यह कि खण्ड (3) के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति को हवालात 
में केवल तीन माह तक ही शासन रख सकता है। अगर तीन महीने के बाद 
भी उसे वह हवालात में रखना चाहता हे तो उसे एतदर्थ मन्त्रणा-मण्डल का प्रतिवेदन 
प्राप्त करना होगा। कार्यपालिका मन्त्रणा-मण्डल के पास इस सम्बन्ध में जो कागजात 
भेजेगी उस पर छानबीन करते समय मण्डल अभियुक्त को भी अपनी सफाई पेश 
करने का मौका देगा कि और तब कहीं सारी बातों का सोच विचार करने के 
बाद ही यह फैसला देगा कि अभियुक्त व्यक्ति को निरुद्ध रखना जरूरी है। 
मन्त्रणा-मण्डल से ऐसा प्रतिवेदन पाकर ही कार्यपालिका किसी को तीन मास से 
अधिक निरुद्ध रख सकती हेै। जा प्रतिबन्ध यह रखा गया है कि तीन माह से 
अधिक अवधि के लिए किसी तभी निरुद्ध रखा जा सकता है जब कि संसद 
ऐसी कोई विधि बना दे कि अमुक-अमुक तरह के मामलों में ही किसी को तीन 
मास से पा अरसे तक, और अधिक से अधिक इतने दिनों तक निरुद्ध रखा 
जा सकता हे। 


कुल मिलाकर मेरा ख्याल यही है कि जो लोग वेैयक्तिक-स्वातन्त्रम के हामी 
हैं, उन्हें खुश होना चाहिये कि इस खण्ड का रखा जाना यहां सम्भव हो सका। 
यह जरूर है कि जो लोग पूर्ण वैयक्तिक-स्वातन्त्रय चाहते हें उन्हें इससे सन्तोष 
नहीं होगा पर “60८ 0०८5५ ० ]9७” पदसंहिता के न रखने से जो नुकसान हो 
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सकता है उसकी बहुत कुछ पूर्ति इस अनुच्छेद 5-क के द्वारा जरूर हो जाती 
है। इन शब्दों के साथ सभा से मैं सिफारिश करूंगा कि वह इसे स्वीकार करे। 


*पं, ठाकुरदास भार्गव: यदि आपकी अनुमति हो, श्रीमान, तो मैं यहां यही 
बता दूं कि फलां फलां नम्बर के संशोधन मेरे हैं और यह समझ लिया जाये कि 
वह पेश हो चुके। इससे समय की बचत हो जायेगी। 


“अध्यक्ष: ठीक है, आपके संशोधन बहुत लम्बे हैं: आप उनकी संख्या बता 
दें और उनके सम्बन्ध में यह मान लिया जायेगा कि वह पेश किये जा चुके हें। 


*पं, ठाकुरदास भार्गव: मेरा यह अनुरोध है, श्रीमान, कि मेरे सभी संशोधनों 
के बारे में यह समझ लिया जाये कि वे पेश किये जा चुके हैं। मेरे संशोधन 


यह हें ४ 


“कि अनुच्छेद 45 के आगे यह नया अनुच्छेद रखा जाये: 


“]508., २० 90०९4 जाग] 6 गर्य्ा।2 ण ॥6 जारटटकाए 5सलांगणा शीत 


796 66श॥76९6 00 96 €४90॥58॥66 ७9५ ]9ए व 775 ारणाडशंशशा जाती क्षाए 


० ॥6 40व09॥72 [॥770]0]65:--- 


(0) 


धो) 


() 


(५) 


जिएशाज था।९छ8९१ 79श$5०ा व ॥6 ॥9$ 0 926९॥ 72]03$26 €क]8४7 
8॥9 96 9704प८९९ ४० 3 74शांआ॥26 जात) 24 ॥0प्रा$5 0 
ग्रं$ भार ूटाप्रग्राए ॥6 70288090]6 9०70व ०0 ]0फ्रा०फ #णा 
6 948९८€ 0 करार ॥0 6 (ए0०0फा णी 6 'शव्रशंशाबाट भाव 
वरागिास्‍]€64 ० 6 ॥र्वापारट ण 6 ३९०ट८प5४ाणा का की$ शारटई 
भाव दवढक्रा726 पिता णा।ए 97 ॥6 2याणाआए एा ॥6 


९9४76 07 7॥288075 7९८04 64. 


जिएशाए छल$5णा 9 3ए९ 6 ॥7स्‍९॥ णएि ३०९८९४5 ॥0 (70प्रा$ 40 
एथ्ाए वर्ललावटत एजछ ०0प्राइट। का थी। 90०९८०ाा॥25$ कातव॑ ॥4॥5 


9९0०7 6 ९०प्रा(5. 


० 7ल$णा आब। 96 5फ]९९०९९ 60 प्राव९९९5४३५ ॥68४7975 07 


600 प्रा॥28507470]6 5९थटी ए छल$5णा ण ए7फकुथाज. 


जिएशाए 3८टस्‍52८6 छल$5०णा 58 थात९6 [0 3 59०९९५४ था छुपा0॥0 
प्राबं प्रा।255 59९टांग 4ए ० >पगार गराशिरछ5 वद्ाभाव ३ ॥79/ 


फा टक्ाशादव, 
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[पं. ठाकुरदास भार्गव] 


58. 


(५) 


(श) 


जिएशाए छल$णा आब। ॥3ए6 6 ॥9९॥ एि ल055 छथवायशा।ा|ए ॥6 
जाा655 904प८९९ 4९थागऊ गंगा क्षाव 90१7रटरा९ ॥8 वर्शलाट८. 


जिएशाज एणगाशंणल्व छलइणगा शव] ॥9ए6 व6 कंशीा। एणात 2 648. 


कै कक 


०॥6 37०४३ 3895 5 णाशंलाणा. 
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0॥0 96 €४40॥58॥66 99 49छ वा ०38९ ०ए छञार्एश्शाए6 वलशा।णा वा 


[5 वारणाष्रशला शातरी थाए ण 6 [007णाए [॥70]]05:--- 


0) 


धो) 


() 


(५) 


(५) 


० छलाइणा शीगी 96 वहक्राारव जागरी0परा धागे कि 3 छथांग्व 
[022/ [शा वी. 45 ॥6025549. 


जिएशाए ९38९ णी वंढालाएंणा का ९०85९ ॥ ७९९१६ ॥6 7704 0 
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3 [पव796 ० 6 ज्रांशी (ए०0फाॉा णा 3 एल$इणा (9055९55९6 0 
वृषभाीर्गांणा 0 मांशी (0०प्रा ग्रव2८०क३ भारत जाती 90725 
रण ध्परगाक्षाण परावुप्रा65 गारपराह छक्वाता॥ाणा5$ ण ॥6 ?9श$३णा 
42९१ भाव णी छक४आाए णवंदा$ एी पितिलश' वढशातंणा, 
९णावाणाबओं 0 3080पर८ 7200356 थ्राव गाल जालांकलाओे भाव 
]6९८255979 0065. 


० 5पला वढेशााणा भाभी ८णाप्रापढ प्रा]255 व 495 #९शा 
९णातए€व जांगरा] 3 9थ04 0 एछ० गणा॥5 ॥0णा ॥6 (96 
रण बार एज णा णक्‍्ला एी पाताल वललााणा गा इपणा 
॥फपा॥। वी जाता 285९ वुपभाल]ए 7९एणं०एड एण इपला वढाशाणा$ 
एज करवक्रुथावला प्रीप्रानं भाव जाता 90फरश$ ण (943४5गा९ए रण 
0968 ० 7260856 ९८णावाणाबनं णा णीाशजांइट भाव 006०7 
]6८655$49 ब्ाव वाटंवद्ा॥। 09208 $89|] 906 7॥946. 


9फपरा 8लठालशााणा ॥9 ज ॥6 6009 ॥70 ९८2८९ ॥6 छ०१00 0 
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एाप्रि त$906काशार८ एी |9णशपि! णवक्‍लाड$ थात शंतव्राणा एा 
भी 65. 7 


[5क. पूर्ववर्ती धारा के प्रयोजन के लिए कोई भी प्रक्रिया विधि-स्थापित न 
समझी जायेगी यदि वह इन सिद्धान्तों में किसी से असंगत होः- 


5ख. 


() 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


प्रत्येक बन्दी किया गया व्यक्ति, यदि वह पहले ही न छोड दिया 
गया हो तो बन्दीकरण के स्थान से दण्डाधिकारी के न्यायालय 
तक यात्रा के लिए अपेक्षित समय को छोड़कर, अपनी गिरफ्तारी 
से 24 घण्टे के भीतर दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रे) के सामने पेश 
किया जायेगा और उसे बताया जायेगा कि किस तरह के अभियोग 
में उसको गिरफ्तार किया गया है और दण्डाधिकारी के आदेश 
से ही अभिलिखित कारणों के आधार पर और आगे वह निरुद्ध 
रखा जा सकेगा। 


न्यायालय के समक्ष चलने वाली सभी मुकदमों और कार्रवाइयों में 
हर व्यक्ति को वकील के द्वार अपना बचाव कराने के लिए 
न्यायालय में पहुंचने का अधिकार होगा। 


किसी व्यक्ति पर अनावश्यक प्रतिबन्ध न लगाया जायेगा और न 
उसकी या उसकी सम्पत्ति की अनुचित तलाशी ली जायेगी। 


प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति को इस बात का अधिकार है कि शीत्र 
और खुली अदालत में उसका मुकदमा चलाया जाये तब तक कि 
किसी विशेष विधि या जनहित के लिए बन्द अदालत में मुकदमा 
चलाना अपेक्षित न हो। 


हर व्यक्ति को अपने खिलाफ पेश किये गये गवाह से जिरह 
करने का और अपना बचाव पेश करने का अधिकार होगा। 


हर अभियुक्त व्यक्ति को अपनी दोष-सिद्धि के विरुद्ध कम से 
कम एक अपील का अधिकार होगा। 


धारा 5 के प्रयोजन के लिए निवारक-निरोध के मामले में, कोई भी 
प्रक्रिया विधि-स्थापित न समझी जायेगी यदि वह इन सिद्धान्तों में किसी 
से असंगत हो-- 


() 


(2) 


बिना मुकदमा चलाये किसी व्यक्ति को आवश्यक अवधि से 
अधिक अरसे तक न निरुद्ध रखा जायेगा। 


निरोध सम्बन्धी हर मामला, यदि 45 दिन से अधिक अरसे तक 
अभियुक्त निरुद्ध रखा जाता है, गिरफ्तारी से | महीने के भीतर 
एक स्वतन्त्र न्यायाधिकरण के सामने पेश किया जायेगा जिसकी 


2346] 


भारतीय संविधान सभा [5 सितम्बर सन्‌ 949 ई. 


[पं. ठाकुरदास भार्गव] 


(3) 


(4) 


(5) 


अध्यक्षता उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश या उच्च न्यायालय 
का न्यायाधीश होने की अर्हता रखने वाला कोई व्यक्ति करेगा जिसे 
सरसरी पूछताछ की, निरुद्ध व्यक्ति से सवाल करने की तथा उसे 
और आगे निरुद्ध करने, उसे पूर्ण या प्रतिबन्ध सहित विमुक्ति 
देने का आदेश निकालने की तथा अन्य आनुषंगिक आदेश निकालने 
की शक्ति प्राप्त रहेगी। 


ऐसा कोई निरोध और आगे के लिए जारी न रखा जायेगा जब 
तक कि गिरफ्तारी की तारीख से 2 महिने की अवधि के अन्दर 
ऐसे न्‍्यायाधिकरण की ओर से और आगे निरुद्ध रखने के लिए 
दिये गये आदेश द्वारा उसकी पुष्टि न हो जाये और उस हालत 
में ऐसे निरोध विषयक मामलों का एक स्वतनत्र न्यायाधिकरण द्वारा 
जिसे शर्त सहित या अन्यथा विमुक्ति का आदेश देने का अधिकार 
रहेगा, त्रेमासिक पुनर्विलोकन किया जायेगा और अन्य आवश्यक 
तथा आनुषंगिक आदेश निकाला जायेगा। 


ऐसा निरोध कुल मिलाकर गिरफ्तारी की तारीख में एक साल से 
अधिक अवधि तक नहीं जारी रहेगा। 


इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति से वैध आदेशों की जानबूझ कर 
अवहेलना करने तथा जेल के नियमों को भंग करने के लिए 
जितना अपेक्षित होगा उससे अन्यथा कठोर श्रम न लिया जायेगा 
और न अनावश्यक प्रतिबन्ध उस पर लगाया जायेगा।] 


“कि ऊपर के संशोधन नं. | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 5-क के खण्ड 
() और (2) के स्थान पर यह रखा जाये:-- 


“[508. २० [0०८वपरा शत] 96 66९९०7०९१ 00 96 ९४90॥5॥९0 ४99 ]9ए ज्ावा] 
॥6 गाल्थााार एण भाएर[6 45 | 6 ]9छ [70529 76 970९९त77/८ 


एण दागागबी 970९०९९वा९ए5$ थभाव 95 एा ३०८प5८व छश8075 


८णा74एश॥९5 कराए ण 6 7जणाएशू ९४३४०॥5४॥९०१ कगररटाए65 क्ाव 


79॥5--- 


(9) 


॥6 गंशीा। ण 7007८0णा णए ॥6 9थ$डणा प्रात 0प्रश/०69 ४ 
4९४4९ जात 24 ॥0प्रा$ ए वा5 करार (छलप्रधाए 6 
729850740]6 ०700 ०0__7 ]0प्र679 ॥#07 ॥6 []306 0 6४ (0 
व6 ९0पा णी 'शिवशंशाबर) भाव प्रातिाश १हलशा।णा गाए जाग 
6 पर॥0ाज ए 6 गाबशांशाबार कि 7285805 72204९0; 
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(४७) ॥6 7शा णए ९णाश्पॉत्राण] कीं भार 04 7 पा धा0 


6 गरशा ण 7ल्ाए वर्शलावव एज ॥6 (०प्राइ2] णए ॥5 लाी0॑९6; 


(०७. 6 काशी एण पी णृएुगाप्राप 0. ल0ठ$इ5-ल्ूथायाबभांणा ० 
ज़ा76९55९5 07८८९ 38भ्ाहई 6 ३०ट८प5८१ ाव |ञा0वप्लाणा 


ण ॥5 98७ा॥ा०८; 
(9) 6 शा ण 2 648 णा€ ॥ए7०॥ गा ९३४९ एस रणाशंदाणा, 7 


[5क. अनुच्छेद 5 के प्रयोजनार्थ कोई प्रक्रिया विधि-स्थापित न मानी जायेगी, 
यदि अभियुक्त व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने और दण्ड विषयक कार्रवाई 
की प्रक्रिया विहित करने वाली विधि इन चिरस्थापित सिद्धान्तों और 
अधिकारों में किसी का उल्लंघन करती होः-- 


(क) हवालात में निरुद्ध रखे गये व्यक्ति को इस बात का अधिकार 
होगा कि उसकी गिरफ्तारी से 24 घंटे के अन्दर (बन्दीकरण के 
स्थान से दण्डाधिकारी के न्यायालय तक यात्रा के लिए अपेक्षित 
समय को छोड़कर) दण्डाधिकारी के समक्ष उसे पेश किया ही 
जाये तथा और आगे उसे निरुद्ध रखा जाये, केवल दण्डाधिकारी 
के आदेश से अभिलिखित कारणों के आधार पर होी। 


(ख) गिरफ्तारी के बाद और मुकदमा चलने से पहले वकील से सलाह 
लेने और अपनी मरजी के वकील द्वार अपना बचाव पेश करने 
का उसे अधिकार होगा। 


(ग) अभियुक्त व्यक्ति को अपने विरुद्ध पेश किये गये गवाह से जिरह 
करने और अपना बचाव पेश करने का पूरा मौका पाने का 
अधिकार होगा। 


(घ) दोषसिद्ध ठहराये जाने पर कम से कम एक अपील का उसे 
अधिकार होगा।] 


“कि ऊपर के संशोधन नं. 3 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 5-क के खण्ड 
(।) के आगे ये खण्ड जोडे जायें: 


"(6) ॥शाीा।६0728९007 7 पार भात प्रा॥20255क9 72४शथा5 ॥0 0णा 


प्रा॥28580790]6 5९४०) ए 79०5० 906 709०५: 
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[पं. ठाकुरदास भार्गव] 


(0). 7शा॥आ0 ३ 59९९९५ बा4 छुप0॥6 9 प्रा।0255 59९८9] 9ए 2॥0 छप)॥0 


गाशालश त&ल्ाध्ाव 8 97 | टथ्वा2०9. / 


[(ड) यातना से, और अनावश्यक प्रतिबन्ध से तथा शरीर और सम्पत्ति की 
अनुचित तलाशी से स्वातन्त्रय पाने का उसे अधिकार होगा। 


(च) उसे इस बात का अधिकार होगा कि शीघ्र और खुली अदालत में उस 
पर मुकदमा चलाया जाये जब तक कि किसी विशेष विधि या जनहित 
के लिए बन्द अदालत में मुकदमा चलाना अपेक्षित न हो।] 


“कि ऊपर के संशोधन नं. | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 5-क के खण्ड 
() में [62४ |370ाला' ण ॥5 ला0ग८८! शब्दों के स्थान पर '0 ४७८ 
44९6 99 3 627 [73०770णालश' ए ॥35 लाग॑टढ का ॥। ठग] [॥0९0९८का25 
भा। 0745” शब्द रखे जायें।” 


“कि ऊपर के संशोधन नं. | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 5-क में खण्ड 
(।) के स्थान पर यह खण्ड रखा जाये:-- 


(2) #रएटठाए क्रा7ट॥2०0 छछशाइणा वा 46 49$ ॥0 926शव 72028520 ९0 शीश] 
छए6 [#04प८८व एथण€ ३ ३९४४९ जाता) 24 ॥0प्रा5 ए गी5 धार 
रटाप्रयाएश ॥6 72850790]6 छश7]00 ०0 [0प्रा2ए ॥#णा ॥॥6 9]806 "० 
भार 00 6 ९0प्रा ण ॥6 शव्रशंडाबाल काव १5960 प्रतीक णा५ 


99 ॥6 3पग0गाज/ णी 6 'शव्रशंशाताट 0 728805 7९20क्‍64. ? 


[(2) प्रत्येक बन्दी किया गया व्यक्ति, यदि वह पहले ही नहीं छोड दिया 
गया हो तो, बन्दीकरण के स्थान से दण्डाधिकारी के न्यायालय तक 
यात्रा के लिए अपेक्षित समय को छोड़कर अपनी गिरफ्तारी से 24 घण्टे 
के भीतर दण्डाधिकारी के सामने पेश किया जायेगा तथा और आगे उसे 
निरुद्ध रखा जायेगा, केवल दण्डाधिकारी के आदेश से अभिलिखित कारणों 
के आधार पर ही।] या विकल्पश: यह-- 


“कि ऊपर के संशोधन नं. | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 5-क के खण्ड 
(2) के अन्त में ये शब्द जोड़ दिये जायें:-- 


+१0 0 7045075 72८00०0! (और अभिलिखित कारणों के आधार पर)।” 
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“कि ऊपर के संशोधन नं. | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 5-क के खण्ड 
(2) के बाद ये खण्ड रखे जायें-.. 


" (29) >एलज् 9850 ३८९८प्52१ 0 थभाए। णीलिा66 09 ब8का$ एीणा दागी 
[770०९८वाा25 भा एथाए शा 39 ॥3ए6 ॥6 पि। ०एुणाप्राज ए 
2055-०5 भा।य7 ॥6 एञा॥625565 .704प८९९ 32 भा।8४ ॥ ॥4 [90040८- 


गाए 5 १6९लशि०८. 


(20) >एलाज 580 5शाट०९९ 00 गञा5$077शा 9 ॥3ए6 ॥6 7 ण 


का, 


९385 ०6 ॥770876 42भााऊ व5 ८णाशंटाणा, 


[(2क) हर व्यक्ति को, जिस पर किसी अपराध का अभियोग लगाया गया 
हो या जिसके विरुद्ध दण्ड सम्बन्धी कार्वाई की जा रही हो, अपने 
विरुद्ध पेश किये गये गवाह से जिरह करने तथा अपना बचाव पेश 
करने का पूरा मौका दिया जायेगा। 


(2ख) हर व्यक्ति को, जिसे कारावास का दण्ड दिया गया हो, अपनी दोष-सिद्धि 
के विरुद्ध कम से कम एक अपील का अधिकार जरूर होगा।] 


“कि ऊपर के संशोधन नं. | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 5-क के खण्ड 
(3) और (4) के स्थान पर यह रखा जाये:- 


“[58. ॥२० [70०८वंप्राट ॥9 96 66९०7९१ 00 96 ९४90॥5॥606 ४9५ ]9ए ज़ागीा] 
॥6 गाल्था९ एण भ।ए।6 45 ॥ ॥6 |4एछ [7९8ट77र]9 ॥6 |ाल्णशांणा 


० 4लशा।णा ८णा7३एश2॥९5 ५ एा ॥6 क्‍0॥7णा7९₹ [॥770॥]605 -- 


([). ७&प्ी वलला।णा जांगीणा 9 8॥9॥ णाए 906 ॥0990]6 07 
भीरए८व क्मभारंफनांणा का वधाशश0प्5 णा उफ्लअंएर बटाणाए65 
भीलव्या? ॥6 छपंजीएट 9९8०2, $९ट८पराए ए ॥6 996 भाव 7९09707 
ए7ण़ल्शा कालिशा। 20955९8 क्षावं 2ए्राप्रा॥65 ॥90770॥7 वा 
० गाशाएशलरईएफ ए काए णश्थांउवाणा ९९००१ प्राण! 0५ 
॥6 9[9८. 


(2). 58पफ्रता वललााएणा जात] 70 926 ]णाशश का (ए0 70775 प्रा]।255 


भा ॥4%लावला ॥फप्रानं ०णाशंडगाए ण एछ0 ण गण 9श$ड0णा5 
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(3) 


(4) 


छाए म्ांशा (0पा [प्र42805 0 905565आवा९2 वरषभरावि९०४70०5 07 
मतिशी (०पा [पर458९४॥9$ भव थ्रा]९4 जाती 90205 ण शाव॒प्राप 
वाएाप्रकाह रक्षायााणा एणी बी वहाक्रा7ा22 7९८एगालाव 
९णाप्राप्रक्राट्ट ए वढशा।णा शांत्रा]। ॥6 59 एलथा70व4 ० एछ० 
]70705. 


परी वहशा।णा आधी] गण टटटव 6 0049 7थगं04 0एा णा€ 
ज्ध्धा 


9परणी वलशाणा औबो] 96 #66 ॥णा प्रा॥९2८255479 76४7005 
भाव राव 4#0प्ा णीशज़ां$इठट वीक्ा 0 जापिं त5$070९०92०00८ 
ण 4णशरपिं णक्‍&5$ भाव शं0970ा ०0 भी ॥प्25: 


शि०्शंकवल्व 40 6 एगभाशा। शान ॥0ए2 96 जार्टोपवव #णा छञाठ्इटांजाए 


णीश' 7९850॥ भाव लाटप्राशध्राए65 ज़ींएा 439 ॥6९65्रॉश्वां८ 5पर्री वटशाांणा 


क्ाव ॥6 ८णावका।णा$ णी इप्रत्ी वढशाणा, ? 


[[5ख. अनुच्छेद 5 के प्रयोजनार्थ कोई प्रक्रिया विधि-स्थापित न समझी जायेगी। 
यदि निवारण या निरोध को विहित करने वाली विधि इन सिद्धान्तों में 
से किसी का भी उल्लंघन करती हो-- 


() 


(2) 


बिना मुकदमा चलाये उसी सूरत में किसी को निरुद्ध रखा जा 
सकता है जबकि उसके विरुद्ध ऐसी खतरनाक या विप्लवकारी 
कार्वाइयों में भाग लेने का आरोप लगाया गया हो जिसका 
लोक-शान्ति, राज्य की सुरक्षा और भारत में बसने वाले विभिन्‍न 
श्रेणी के समुदायों के आपसी सम्बन्ध पर अथवा राज्य द्वारा अवेध 
घोषित किसी संगठन की सदस्यता पर प्रभाव पड़ता हो। 


कोई व्यक्ति इस तरह दो माह से अधिक अवधि तक निरुद्ध 
न रखा जायेगा तब तक कि दो या अधिक उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीशों या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता रखने 
वाले व्यक्तियों से बना एक स्वतन्त्र न्यायाधिकरण जिसे उस मामले 
की जांच करने का, जिसमें निरुद्ध व्यक्ति से जिरह करना शामिल 
है, प्राप्त है, उक्त दो माह की अवधि के अन्दर उसे और आगे 
निरुद्ध रखने की सिफारिश न कर दे। 


संविधान का मसौदा [235] 


(3) ऐसा निरोध कुल मिलाकर एक साल से ऊपर न जायेगा। 


(4) इस तरह निरुद्ध व्यक्ति का अनावश्यक प्रतिबन्ध से तथा वध 
आदेश की जानबूझ कर अवहेलना करने और जेल के नियमों 
को भंग करने के लिए जितना अपेक्षित होगा उससे अन्यथा कठोर 
श्रम से स्वातन्त्रय प्राप्त रहेगा।; 


परन्तु संसद पर, अन्य कारणों या परिस्थितियों को जिनके लिये किसी को निरोध 
में रखना आवश्यक हो, या ऐसे निरोध के लिए अन्य अवस्थाओं को, विहित 
कर कभी कोई रोक नहीं होगी।] 


दूसरा संशोधन यह है:-- 


“कि ऊपर के संशोधन नं. | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 5-क के खण्ड 
(3) के परन्तुक में “तीन” शब्द के स्थान पर “दो” शब्द रखा जाये।” 


मेरा दूसरा संशोधन यह है: 


“कि ऊपर के संशोधन नं. | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 5-क के खण्ड 
(3) के उपखण्ड (क) में (3099! शब्द के आगे रंग छा0०८5५ ण लशावपाए 
वाटाप्रकाए ूक्ाय॥70॥ ०ए 9०505 0७2॥०१! शब्द रखे जायें।” 


“कि ऊपर के संशोधन नं. | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 5-क के खण्ड 
(3) के परन्तुक के उपखण्ड (ख) के अन्त में यह जोड़ दिया जाये- 


"प्वा ॥ ॥0 ०85४९ 706 शा डांज 05४ 9 फर्क गा ॥0 ०8४४ 706 गीशा 8 
एट27” (पर किसी भी हालत में 6 महीने से अधिक नहीं' या “किसी भी 
हालत में एक साल से अधिक नहीं।') 


“कि ऊपर के संशोधन नं. | में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 5-क के खण्ड 
(4) में 'लआाटप्रा758025” (परिस्थितियों) शब्द के बाद ““णाभाणा$' (अवस्थाओं) 
शब्द रखा जाये।” 


“कि ऊपर के संशोधन नं. | में प्रस्तावित अनुच्छेद 5-क के खण्ड (4) 
में 4॥7०० 70॥]5$' (तीन माह) शब्दों के स्थान पर “णञा6 70॥' (एक माह) 
या 47७० 7णा॥5$' (दो माह) शब्द रखे जायें।” 


मुख्य प्रस्ताव को उपस्थित करने वाले माननीय सदस्य की वक्‍्तृता को सभा 
ने अभी सुना है। “60८ 970०८४४ ० |.89' शब्दों को लेकर जो भयंकर विवाद और 
मतभेद यहां साल सवा साल पहले चला था उसे याद दिलाने की कोई जरूरत 
नहीं है। अनुच्छेद 3 द्वारा “00० [॥0००४५' की प्रक्रिया प्रायः बहुत कुछ सुनिश्चित 
हो जाती इसलिए अब इसके सारभाग को रखने की बात ही छोड दी गई हे। 
मेरा ख्याल यह है कि देश की वर्तमान स्थिति में “00८ [70०८४४” का उपबन्ध 
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[पं. ठाकुरदास भार्गव] 


रखना निहायत जरूरी है। इस समय देश के लिए केवल यही व्यवस्था ठीक व्यवस्था 
होगी। अन्य देशों में, जहां लोकतन्‍्त्रीय व्यवस्था एक अरसे से चल रही है, लोगों 
ने अनुशासन और आत्मनियंत्रण की शिक्षा को पूर्णतः अपना रखा है पर अपने देश 
में इसकी शिक्षा ही लोगों को नहीं मिली है। यहां निरंकुशवाद सम्बन्धी विचारों का 
ही प्राधान्य है। सैकड़ों साल से यहां एक विदेशी सत्ता का शासन चलता आ रहा 
था जिससे हमारा चरित्र इतना गिर गया है कि........ 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता 
हूं। माननीय मित्र के एक संशोधन को मानने पर मैं राजी हूं जिसमें यह कहा 
गया है अभियुक्त को अपना बचाव पेश करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 5-क 
के खण्ड () की अन्तिम पंक्ति में मैं इन शब्दों को जोड़ सकता हूं। उस सूरत 
में खण्ड का रूप यह हो जायेगा “...कोई व्यक्ति......... न अपनी रुचि के विधि 
व्यवसायी से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित रखा जायेगा।” 
मेरा ख्याल है इन शब्दों को रख देने से माननीय मित्र का अभिप्राय पूरा हो जायेगा। 


*पं, ठाकुरदास भार्गव: मुकदमों में और दण्ड सम्बन्धी प्रक्रिया में दोनों में 
ही यह लागू होगा? 


शयाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: अवश्य। 'बचाव' शब्द का मतलब यही 
है। तो अब हम इस पर बहस बन्द कर सकते हैं क्‍या? 


“पं, ठाकुरदास भार्गव: हर्जाने के बारे में अनुच्छेद 24 को हम स्वीकार कर 
चुके हैं। फिर क्या आप यह चाहते हैं कि हर्जाना कतई दिया ही न जाये? अगर 
आप मेरा संशोधन इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि अब मैं चुप हो जाऊं और 
आगे न बोलूं तो फिर उसके लिए आप मुझे पूरी कीमत चुकाइये। 


हम लोग यह चाहते थे कि “07०८ 90०८७४ ० .89” शब्द अनुच्छेद में रखे 
जायें। मुझे खुशी है कि डॉ. अम्बेडकर ने, जो इस मामले में बहुत सावधान थे, 
आज यह स्वीकार किया है कि इस सम्बन्ध में उनके भी विचार वही थे जो 
सभा के अन्य वकील सदस्यों के हैं। पर हमारा दुर्भाग्य यह था कि “तप एछा02255 
० .39' शब्दों को रखने के विरुद्ध सबसे बड़ी अड्॒चन यहां पेश की सभा के 
सबसे बड़े विधि शास्त्र विशारद ने और वस्तुत: यह देश का दुर्भाग्य ही है कि 
हम “90४८ 90०८०८5७' शब्दों को न रख सके। कांग्रेस ने विदेशी हुकूमत के विरुद्ध 
एक दीर्घकालीन स्वातन्त्रय संग्राम चलाया था जिसके दौर में कई बार उच्च न्यायालयों 
ने और सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि नौकरशाही द्वारा पास 
किये गये कानून अवैध हैं। अब स्वतंत्रता के नाम पर अपने न्यायालयों से यह 
अधिकार भी छीन लिया जा रहा है। मैं यह कहूंगा कि अपने संविधान में सबसे 
पहले हमने खत्म किया है न्याय को। आखिर मूल अधिकार होता क्‍या हे? 
कार्यपालिका तथा विधान-मण्डल की शक्तियों पर प्रतिबन्ध रखने के लिए ही 
मूलाधिकार का उपबन्ध किया जाता है। संविधान में जो भी मूलाधिकार दिये गये 
हैं उनको आगे किसी स्थल पर पुनः वापस ले लेने की कोशिश की गई है। अनुच्छेद 


संविधान का मसौदा [2353 


85-क इसका एक ज्वलंत उदाहरण है क्‍योंकि इसके द्वारा कार्यपालिका तथा 
विधान-मण्डल को, जहां तक कि प्रक्रिया का सम्बन्ध है, हमने देशवासियों के साथ 
मनमानी करने का अधिकार दे दिया है। जब “१7० 970८८५७” वाले खण्ड को रखवाने 
में सभा को राजी करने में में असफल हो बैठा था उस समय मेरी मानसिक दशा 
क्या हुई इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। 


डॉ. अम्बेडकर साहब अब यह फर्माते हैं कि हर्जाने के तौर पर उन्होंने अनुच्छेद 
85-क के खण्ड (]) और (2) को संविधान में रख लिया है। अवश्य ही इन 
दो खण्डों को रखने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं गोकि आगे चलकर इनमें 
से एक खण्ड के बारे में में उनसे विवाद जरूर करूंगा। फिर भी, एक बिगड़ी 
हुई बात को बनाने के लिए आपने जो प्रयास किया है उसके लिए वह धन्यवाद 
के पात्र हैं। पर मैं यह नहीं जानता कि आखिर भारत-शासन का वह कौन विभाग 
है या कौन मंत्री महोदय है जो जनमत के विरुद्ध चलने का साहस करते हैं? 


डॉ. अम्बेडकर अब कहते हैं कि वह मेरे इस संशोधन को मानने पर तैयार 
हैं कि अभियुक्त को अपनी रुचि के विधि-व्यवसायी के द्वारा अपना बचाव करने 
का अधिकार होगा। मैं यह कहता हूं कि कोई भी ऐसा देश नहीं है, सभ्य देश 
नहीं है, जहां यह अधिकार अभियुक्त को न दिया गया हो। इस अधिकार को देने 
में भी आपने बड़ी कंजूसी से काम लिया है। आपका कहना है कि “06 छा002५५ 
वाले मूल अनुच्छेद को न रखकर बतौर हर्जाने के उन्होंने इन दो खण्डों को स्थान 
दिया है। दु के साथ मैं यह कहूंगा कि मेरी राय में इसे हर्जाना कहना कतई 
सही नहीं है। जिन दो उपबन्धों का आपने जिक्र किया है वह लोकततन्त्रीय संविधान 
के लिए इतने आम हो गये हैं कि बिना हिचक मैं यह कह सकता हूं कि कोई 
भी सभ्य देश या सभ्य विधान मण्डल ऐसा न होगा जो यह कहने का साहस 
करे कि इन उपबन्धों को स्थान न मिलना चाहिये। 


गिरफ्तारी और निरोध के सम्बन्ध में इन दो उपबन्धों को रखा जा रहा है, 
पर मैं यह पूछता हूं कि गिरफ्तार किये जाने या निरुद्ध रखे जाने पर अभियुक्त 
पर क्‍या बीतती है? उसकी मुसीबत तो शुरू होती है उसके बाद। जब वह गिरफ्तार 
या निरुद्ध होकर पुलिस के पंजे में पड़ जाता है तो वह बिचारा सर्वथा एकाकी 
हो जाता है। पुलिस की, राय की सारी शक्तियां तथा अन्य शक्तियां उसके विरुद्ध 
मिल जाती हैं और वह अपने को सर्वथा असहाय पाता है। पुलिस और न्यायालय 
के जुल्मों से उसे बचाने के लिए हमने कोई उपबन्ध नहीं रखा है। माना कि 
उसे मजिस्ट्रेट के सामने हाज़िर किया जायेगा, पर मजिस्ट्रेट है क्या? सभा के सामने 
अनुच्छेद 209 आने वाला है और जब हम इस पर पहुंचेंगे तो हमें भास हो जायेगा 
कि स्वराज की सारी बातें धीरे-धीरे हमसे दूर खिसकती जा रही हैं और स्वराज 
के जो अधिकार हैं वह हमसे एक-एक करके छीन लिए जा रहे हैं। मजिस्ट्रेट 
के सारे अधिकार पूर्ववत्‌ बने रहेंगे। जहां तक कि न्यायपालिका और कार्यपालिका 
के प्रकार्यों को हक करने का सवाल हे, इसके बारे में संविधान में कोई परिवर्तन 
नहीं किया जा रहा है; जब हमें यह अच्छी तरह मालूम है कि मजिस्ट्रेट के प्रकार्य 
क्या हैं तो कम से कम इतना तो जरूर करना चाहिये था कि प्रक्रिया के बारे 
में ही कुछ उपबन्ध रखकर हम उस पर एक तरह का अंकुश रख देते। अगर 
आप देश के न्यायालयों को यहां तक कि उच्चतम न्यायालयों को भी यह फैसला 
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देने का अधिकार नहीं दे रहे हैं कि कार्यपालिका का अमुक कानून वैध और उचित 
है या नहीं, तो फिर कुछ न कुछ ऐसा उपबन्ध तो रखिये कि इस कमी को 
पूरा किया जा सके। अभियुक्त को यह दो अधिकार जो आप दे रहे हैं कि उसे 
मजिस्ट्रेट के सामने यथासम्भव शीघ्र पेश किया ही जायेगा और यह कि उसे अपनी 
रुचि के विधि व्यवसायी द्वारा अपना बचाव पेश करने का अधिकार होगा। पर 
गिरफ्तारी और निरोध के बाद कार्यपालिका की ज्यादती से बचने के लिए उसे 
आप कोई अधिकार नहीं दे रहे हं। 


अगर आप प्रस्तुत अनुच्छेद के खण्ड () और (2) पर गौर करें, श्रीमान, 
तो आपको पता चलेगा कि कार्यपालिका की ज्यादती से बचने के लिए उसे और 
कोई अधिकार तो नहीं ही दिया जा रहा है, पर जो अधिकार उसको प्राप्त हैं वह 
भी उससे ले लिये जा रहे हैं। इस खण्ड की हबारत यों है:-- 


“कोई व्यक्ति जो बन्दी किया गया हे, ऐसे बन्दीकरण के कारणों से यथाशक्य 
शीघ्र अवगत कराये गये बिना हवालात में निरुद्ध नहीं किया जायेगा और न अपनी 
रुचि के विधि-व्यवसायी से परामर्श करने के अधिकार से वंचित रखा जायेगा।” 


इस सम्बन्ध में वर्तमान कानून यह है कि निरोध में कोई व्यक्ति इतनी ही 
देर तक रखा जायेगा जितनी देर तक उसे वहां रखना आवश्यक और उचित हे, 
और उसके बाद वह एक मिनट के लिए भी न रोका जायेगा। प्रस्तुत खण्ड में 
तो यह अधिकार भी नहीं किया गया है कि कार्यपालिका को निरुद्ध व्यक्ति को 
यथाशक्य शीघ्र न्यायालय के समक्ष पेश करना ही होगा। अगर कोई पदाधिकारी 
किसी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक अवधि तक निरुद्ध रखता है तो उससे 
इसके लिए जवाब भी तलब नहीं किया जा सकता हेै। अपने मूलाधिकारों का तो 
यही मतलब होता है कि विधान-मण्डल या कार्यपालिका से ये अधिकार छीने ही 
नहीं जा सकते हैं। अगर मेरा बस हो तो मैं तो इन मूल अधिकारों को रखूं ही 
नहीं, जब तक कि इनके द्वारा इतना भी अधिकार न प्राप्त हो कि नागरिक का 
स्वातन्त्रय सुरक्षित रहेगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 63 के अधीन अभी होता 
यह हे कि ज्यों ही किसी को गिरफ्तार किया जाता है, उसे गिरफ्तारी के स्थान 
से निकटतम दण्डाधिकारी के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय 
को छोड़कर 24 घण्टे के भीतर न्यायालय के सामने पेश करना ही होता है। 


इसके अलावा, धारा 6। के अधीन जब गिरफ्तार व्यक्ति 24 घण्टे के अन्दर 
न्यायालय में पेश किया जाता है तो वर्तमान कानून के अनुसार न्यायालय की शक्तियां 
भी बड़ी सीमित हैं: और ठीक ही सीमित की गई हैं। मजिस्ट्रेट क्या है इसे हम 
अच्छी तरह जानते हैं और खास करके स्पेशल मजिस्ट्रेट पर तो पुलिस का प्रभाव 
रहता है क्योंकि पुलिस सुपरिन्टेंडें: अगर खुफिया तौर पर उसके खिलाफ 
उच्चप्राधिकारी को एक पत्र भी लिख देता है तो वह मजिस्ट्रेट अपने पद पर नहीं 
रह जाता है। इसलिए साधारण मजिस्ट्रे. को तो यह साहस ही नहीं हो सकता हे 
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कि पुलिस की मरज़ी के खिलाफ कुछ करे। सुतरां होता यह है कि प्राय: हमेशा 
वह गिरफ्तार व्यक्ति को निरुद्ध रखने का आदेश देता है। इसी लिये दण्ड प्रक्रिया 
संहिता की धारा 67 में एक उपबन्ध यह रखा गया है। आपकी अनुमति हो तो 
मैं उसे सुना दूं। वह यों हैः 
“जब भी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और हवालात में रखा जाता 
है और यह आभास मिलता है कि जांच का काम 24 घण्टे के अन्दर न 
पूरा हो सकेगा, जैसा कि धारा 6 में निर्धारित किया गया है और उस पर 
विश्वास करने का आधार रहता है कि अभियुक्त के विरुद्ध जो आरोप लगाया 
है या सूचना मिली है वह सही है, तो थाने का इंचार्ज या जांच करने वाला 
पुलिस-पदाधिकारी , यदि वह नायब थानेदार से नीचे ओहदे का नहीं है, निकटतम 
दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रे)) को, डायरी में मामले में बारे में जो रिपोर्ट दर्ज की 
गई हो उसकी नकल फौरन भेज देगा और साथ ही अभियुक्त को ऐसे 
दण्डाधिकारी को सुपुर्द कर देगा।” 


इस उपबन्ध में तथा अन्य उपबन्ध में यह कहा गया है कि अभियुक्त व्यक्ति 
मजिस्ट्रे:. के आदेशाधीन होगा और उसे निरुद्ध तभी रखा जा सकेगा, जब कि 
मजिस्ट्रेट: ऐसा आदेश दे। तृतीय और द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट. को, जब तक कि 
खासतौर पर उसे इसका अधिकार न दिया गया हो, अभियुक्त को निरुद्ध रखने 
की शक्ति नहीं प्राप्त है क्योंकि 923 में हमने एक कानून पास किया था जिसमें 
एक उपबन्ध यह रखा गया है: 

“किन्तु तृतीय और द्वितीय श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट जिसको विशेष रूप से ही 

इसके लिए अधिकार न दिया गया हो (प्रान्तीय शासन द्वारा), अभियुक्त को 

पुलिस के अधीन हवालात में निरुद्ध रखने का आदेश न दे सकेगा।” 


प्रस्तुत खण्ड के द्वारा तो यह अधिकार भी छिन जाता है। मेरे एक मित्र ने 
इस खण्ड पर एक संशोधन भेजा है जिसमें यह कहा गया है कि केवल प्रथम 
श्रेणी के मजिस्ट्रे. को ही किसी को निरुद्ध रखने का आदेश देने का अधिकार 
होगा। मैं उनसे सहमत नहीं हूं क्योंकि जब तक कि द्वितीय और तृतीय श्रेणी के 
मजिस्ट्रेटें को भी खासतौर पर इसका अधिकार नहीं दिया जाता, इस पर अमल 
करना बड़ा मुश्किल होगा। जो भी हो, मेरी समझ में यह नहीं आता कि 923 
में पास किये उपबन्ध द्वारा जो अधिकार दिया गया था उसे अब आखिर इस खण्ड 
द्वारा छीना क्‍यों जा रहा हे। 

फिर धारा 67 (3) के द्वारा मजिस्ट्रे. के अधिकार पर एक बड़ा हितकर 
नियंत्रण लागू किया गया था। इस धारा में कहा गया है कि-- 

“इस धारा के अधीन विरोध का आदेश देने वाले मजिस्ट्रे. को ऐसे आदेश 
का कारण अभिलिखित करना होगा।” डॉ. अम्बेडकर से मैं अनुरोध करूंगा कि 
कृपा कर मेरी बातों को ध्यान से सुनने में अपना सिर्फ आधा मिनट का समय 
दे दें। मेश। कहना यह है कि यहां आप केवल इन चार शब्दों को 'ह्ञात 00 7९8805 
7८८092०0” जरूर जोड़ लें। मजिस्ट्रे:. के सामने जब अभियुक्त पेश किया जाता 
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है तो उस समय उसके भाग्य का, इस ओर या उस ओर, फैसला होने जाता 
है। उस समय, पंजाब और अन्यत्र जो प्रथा है उसके अनुसार, होता यह है कि 
जब उसे पुनः हिरासत में रखने का आदेश देने की मांग की जाती है तो मजिस्ट्रेट 
अगर हिरासत में रखने का आदेश देता है, तो उसे अपने ऐसे आदेश का कारण 
भी लिखना पड़ता है। मजिस्ट्रे. के अधिकार पर यह एक बहुत बड़ा नियंत्रण है। 
इस आशय के मैंने संशोधन रखे हैं। मैं चाहता यह हूं कि अनुच्छेद 5-क के 
प्रथम परन्तुक में डॉ. अम्बेडकर कृपया इन चार शब्दों को “ज्ात 40 7९88०5 
7००00०60” जरूर जोड़ दें। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपा कर इस पर विचार 
करें, कि इन चार शब्दों का क्‍या अच्छा प्रभाव पडेगा। 


मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि अगर इन शब्दों को यहां जोड़ा नहीं जाता 
है तो अभियुक्त एक महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित हो जायेगा। अगर इन शब्दों 
को रख दिया जाता है तो उससे यह होगा कि ज्यों ही अभियुक्त और उसके 
सम्बन्ध के कागजात मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे, मजिस्ट्रेट. का यह देखना कर्तव्य 
हो जायेगा कि अभियुक्त को और कितने दिनों तक हिरासत में रखना जरूरी है 
और उसे इसके लिए अपने पूरे कारण लिखित रूप में रखने होंगे, जिन पर उससे 
कोई बड़ा न्यायालय विचार कर सकता है और अभियुक्त मजिस्ट्रेट के फैसले को 
उस न्यायालय से बदलवा सकता है। मजिस्ट्रे. का आदेश एक न्यायिक आदेश है 
और ऊपर का न्यायालय उसमें रद्दोबदल कर सकता है। वह आदेश कार्यपालिका 
का आदेश नहीं है इसलिए मजिस्ट्रेट को अपने आदेश का कारण बताना ही चाहिये। 
अगर वह कारण बताता है तो हम यह समझ सकते हैं कि उसका आदेश न्याय्य 
है या नहीं। अगर यहां यह उपबन्ध रखा जाता है कि मजिस्ट्रेट को अपने आदेश 
का कारण दिखाना होगा तो उस हालत में होगा यह कि मजिस्ट्रे: को अभियुक्त 
के वकील की बात को ध्यान से सुनकर ही उसे निरुद्ध रखने का आदेश देना 
होगा और यह बताना होगा कि उसे इतने दिनों के लिए हिरासत में रखना क्‍यों 
जरूरी है। अगर आप मजिस्ट्रेट पर यह प्रतिबन्ध नहीं रखते हैं तो बहुत सम्भव 
यही हे बा अपने आप उसके मुंह से यही फैसला निकल बेठेगा कि उसे निरुद्ध 
रखा जाये। 


मैं ऐसे फैसलों से कोई उद्धरण यहां नहीं सुनाना चाहता हूं कि जिसमें ऐसी 
व्यवस्था के लिए आदेश दिया गया है और इसे हितकर बताया गया है। इससे 
मैं सभा पर छोड़ता हूं क्‍योंकि मैं खुद तो प्रस्तुत कानून में ऐसा संशोधन करना 
आवश्यक समझता ही हूं। इन शब्दों को रखने से यह होगा, श्रीमान कि अभियुक्त 
व्यक्ति का स्वातन्त्रस बहुत कुछ सुरक्षित हो जायेगा और फिर इस उपबन्ध 5-क 
(।) को रखने की भी कोई जरूरत न रह जायेगी। इसकी जरूरत यों न रह जायेगी 
कि जब अभियुक्त 24 घंटे के अन्दर मजिस्ट्रे: के सामने पेश किया जायेगा तो 
उसका वकील भी वहां रहेगा। अगर मजिस्ट्रे: उसे हिरासत में रखने का आदेश 
देता है तो अभियुक्त उससे ऐसे आदेश का कारण पूछ सकता है। वह मजिस्ट्रेट 
से यह बताने की मांग कर सकता है कि उसे क्‍यों हिरासत में रखने का आदेश 
दिया जाता है। उस सूरत में इस उपबन्ध 5-क () का उद्देश्य यों ही पूरा 
हो जायेगा। यहां खण्ड (2) में इन चार शब्दों को “0 हि 7९8505 72009०0' 
के जोड़ देने से उपबन्ध 45-क () को रखने की कोई जरूरत न रह जायेगी। 
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मैं आपको बताऊं कि ऐसे मामलों में आमतौर पर होता क्‍या है। पुलिस को 
सारे अधिकार प्राप्त हैं। वह अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में गलत सूचना देती है, 
उसके और उसके रिश्तेदारों के साथ दुर्व्यवहार करती है और उनको निरुद्ध रखने 
के लिए. गलत सूचनायें देती है। आप इसको रोक कैसे सकते हैं जब तक इस 
खण्ड में ऐसा उपबन्ध न रख दें? यदि अभियुक्त के सम्बन्ध में गलत सूचना 
दी जाती है तो इसका कोई लिखित विवरण तो रहता नहीं है। फिर आप पुलिस 
पर कोई प्रतिबन्ध कैसे रख सकते हैं? फिर इस बात की क्‍या गारंटी है कि इन 
उपबन्धों पर ठीक-ठीक अमल किया जायेगा? इसलिए पुलिस और मजिस्ट्रेट पर 
एक मात्र नियंत्रण आप इसी तरह रख सकते हैं कि अभियुक्त को जब पुनः हिरासत 
में रखने का आदेश पाने के लिए पुलिस मजिस्ट्रे: के सामने उसे पेश करे तो 
मजिस्ट्रे:. अपने आदेश का कारण जरूर बतावे और लिखित रूप में। फिर होगा 
यह कि मजिस्ट्रे:. सोच समझ कर उसे हिरासत में रखने का आदेश देगा और 
अभियुक्त को तथा उसके वकील को यह बता देगा कि क्‍यों और कितने दिनों 
के लिए उसे हिरासत में रखने का आदेश दिया जा रहा है। मैं यह कहूंगा कि 
अगर वस्तुतः आप यह चाहते हैं कि व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रहें, तो इस 
खण्ड में इन शब्दों को आप जरूर ही जोडिये। अभियुक्त को इतना अधिकार मिलना 
ही चाहिये। मैं नहीं समझता कि मैं कोई गैर-वाजिब मांग कर रहा हूं। 


जहां तक कि मेरे अन्य संशोधन का सम्बन्ध है, मुझे खुशी है कि उनमें से 
एक को डॉ. अम्बेडकर ने मान लिया है अत: उसके सम्बन्ध में कुछ कह कर 
मैं सभा का समय नहीं बरबाद करूंगा। पर मेरे जो दूसरे संशोधन हैं वह भी ऐसे 
अधिकारों को देने के लिए रखे गये हैं जो दण्ड प्रक्रिया संहिता द्वारा दिये गये 
हैं। डर केवल इस बात का है कि घबराया हुआ विधान-मण्डल या स्वेच्छाचारी 
शासन कहीं इन अधिकारों को जनता से छीन कर उन पर जुल्म न करने लगे। 
प्रश्न का यह पहलू विचारणीय है और हमें इसे ठीक-ठीक समझ लेना चाहिये। 
समूचे भारत का शासन केन्द्र द्वारा जरूर होता है पर साथ ही प्रान्तीय शासनों और 
रियासतों की भी हुकूमत यहां चलती है। रियासतों में पुराने जमाने का मनमाना शासन 
आज भी प्रचलित है। इस समय हमारे लिए इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी 
है कि अब नये विधान-मण्डलों का निर्माण हो जाये और वह काम करने लगें 
तो ऐसा न हो कि इन अधिकारों का, जिनके बारे में उन्हें कोई अनुभव नहीं है, 
कहीं वह दुरुपयोग न कर बेठें। 


कार्यपालिका का हर पदाधिकारी, और विशेषतः भारत का, यही चाहता है कि 
उसे यथासम्भव अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त रहें। यह लालसा उसके रक्त 
में समाई रहती है। क्या सभा को याद नहीं है कि सन्‌ 947 में हमने एक कानून 
पास किया था जिसके विरुद्ध हमारे वर्तमान एक मन्त्री ने खड़ा होकर यह कहा 
था कि “यह एक काला कानून है?” क्‍या हमें यह याद नहीं है कि घबराहट 
में हमने एक ऐसा कानून यहां पास कर दिया था जिसमें पुलिस को बिना किसी 
चेतावनी के नागरिकों को गोली मार देने का अधिकार दिया गया था? क्‍या आप 
को याद नहीं है कि यहां सभा में हमने एक ऐसा कानून पास किया था कि 
अगर कोई ऐसा लेख प्रकाशित करता है जिससे विभिन्‍न समुदायों के पारस्परिक 
सम्बन्ध के बिगड़ने की लेशमात्र भी आशंका हो, भले ही वह लेख उत्तेजना-शून्य 
हो, तो न केवल प्रकाशक के अन्य सभी प्रकाशन ही जब्त कर लिये जायेंगे बल्कि 
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[पं. ठाकुरदास भार्गव] 


जिस प्रेस में वह छपा होगा वह भी जब्त कर लिया जायेगा और इसके लिए 
न्यायालय कोई सुनवाई न करेगा? 


हां, यह मैं जानता हूं कि इन अधिकारों का प्रयोग यहां नहीं किया गया हे 
क्योंकि गृह शासन की बागडोर सरदार पटेल जैसे व्यक्ति के हाथ में है और अपनी 
हुकूमत कायम हो गई है जो इन अधिकारों का प्रयोग नहीं करना चाहती है। पर 
मान लीजिये, श्रीमान, कि आप जिन नये राज्यों का निर्माण करने जा रहे हैं वहां 
के शासकों को ये अधिकार प्राप्त हैं और वह इनका प्रयोग करने लग जाता है। 
उस हालत में नागरिकों के वेयक्तिक अधिकारों की क्‍या हालत होगी? हम संविधान 
बना रहे हैं जनता के स्वातन्त्रम को सुरक्षित रखने के लिए। मेरा विनम्र कथन यह 
है कि अनुच्छेद 5, इन दो संरक्षणों के साथ भी, संविधान के लिए. एक कलंक 
स्वरूप है। जिन अधिकारों को हम सुरक्षित रखना चाहते थे उनको हम सुरक्षित 
न कर पाये। अवश्य ही मैं कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं; पर इस सम्बन्ध 
में मेरी भावनायें बड़ी प्रबल हैं और मैं उन्हें उद्गार दिये बिना रह नहीं सकता। 
मैं चाहता हूं कि सदस्यों को मेरी भावना मालूम हो जाये। मैं यह कहता हूं कि 
वस्तुत: यही समय हे, जब आप विधान-मण्डलों पर कोई रोक लगा सकते हें। 
डॉ. अम्बेडकर पर हमें इसके लिए पूरा दबाव डालना चाहिए और कहना चाहिये 
कि जनता के लिए कम से कम इतने अधिकार तो हम सुरक्षित रखना ही चाहते 
हैं। मैं तो यह पसन्द करता हूं कि बजाय इसके कि डॉ. अम्बेडकर शासन द्वारा 
डाले जाने वाले दबाव का प्रतिरोध करने के, उसके विरोध में वह अपने पद से 
ही इस्तीफा दे देते, ताकि ऐसे मूलाधिकार संविधान में रखे न जाते। 


“07० 70०८८5५ ० ]89७' शब्दों को न रखने की बात पर तो हम राजी हो चुके 
हैं, पर मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हो सकता हूं कि ये छोटे-मोटे अधिकार 
भी न रखे जायें। मैं जिन अधिकारों के लिए आग्रह कर रहा हूं वह कया हें 
इसे मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आप इस पर विचार करें। एक अधिकार 
हम यह चाहते हैं कि हर व्यक्ति को, जिस पर कोई दोषारोप किया गया हो, अपने 
विरुद्ध पेश किये गये गवाह से जिरह॒ करने का और अपना बचाव पेश करने का 
अधिकार होना चाहिये। यह तो एक बुनियादी अधिकार है। अगर आप इसे ही नहीं 
देना चाहते हैं तो फिर मुकदमे का, अदालत द्वारा विचार किया जाने का, जिक्र 
क्यों कर रहे हैं? क्या हम नहीं जानते हैं कि रोज अभियुक्त व्यक्तियों को इन 
अधिकारों से वंचित रखा जाता है? छोटे-छोटे शहरों में अदालतें वकील के लिए 
कब इन्तजार करती हैं? वहां गवाह ही कहां पहुंच पाते हैं? अभियुक्तों को जो 
अपना बचाव पेश करने का अधिकार है उससे वहां उन्हें वंचित ही रखा जाता 
है। जहां तक कि जिरह का सम्बन्ध है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि धारा 256 
के उपबन्धों की अवहेलना की जाती है और कोशिश इस बात की की जाती हे 
कि अभियुक्त को उसके विरुद्ध पेश किये गये गवाह से जिरह करने का मौका 
ही न दिया जाये। इस बात की गारण्टी ही क्‍या है कि भविष्य में विधान-मण्डल 
यह कानून न पास करेंगे या कार्यपालिका उनसे ऐसा कानून न पास करा देगी 
कि अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी मामले की सुनवाई हो सकती है और उसके 


अपराधी होने का फैसला सुनाया जा सकता है? ऐसे विधान-मण्डलों से भी हम 
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परिचित हैं जहां ऐसा कानून पास करने की कोशिश की गई है कि अभियुक्त 
की अनुपस्थिति में भी मामले पर विचार किया जा सकता है। रौलट-एक्ट को आप 
नहीं जानते हैं क्या, जिसमें यह कहा गया था कि न वकील रखने दिया जायेगा, 
न कोई दलील सुनी जायेगी और न सजा के खिलाफ अपील की जा सकेगी? 


“अध्यक्ष: माननीय सदस्य महोदय ने अपने भाषण में कई बार “इस सभा! 
का हवाला दिया है। मैं नहीं समझ पाया कि उनका मतलब किस सभा से है। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख (मध्यप्रान्‍्न और बरार : जनरल): इनका मतलब हे 
इस सभा के विधायी पक्ष से। 


*पं, ठाकुरदास भार्गवः इस सभा के दो स्वरूप है। संविधान-सभा के रूप 
में यह संविधान बनाने का काम करती है और विधान-सभा के रूप में यह कानून 
बनाने का काम करती है। यहां इन शब्दों से मेरा मतलब है विधान-सभा। उस 
सभा के भी प्रधान आप ही हें, श्रीमान, गोकि हमने उसके लिए एक अध्यक्ष भी 
रख लिया है। मेरा विनम्र निवेदन यह है, श्रीमान, कि आखिर इस बात की गारण्टी 
ही क्‍या है कि अन्य कोई आगामी केन्द्रीय शासन, जिसमें आज के जेसे सदस्य 
न होंगे, या कोई प्रान्तीय शासन इन अधिकारों का प्रयोग न करेगा? हम यह समझते 
हैं कि हमारा वर्तमान केन्द्रीय शासन इन पर अमल न करेगा। पर इसके सिवाय 
और भी शासन तो हैं। उदाहरण के लिए आप राजस्थान को ही लीजिये। अब 
तक वहां निरंकुश शासन चलता था और अब वहां लोकतन्त्रीय शासन बन रहा 
है। आपात की दशा सामने आने पर वहां किस हद तक शासन जायेगा यह हम 
नहीं कह सकते हैं। आपात की स्थिति के सम्बन्ध में......... 


“अध्यक्ष: आपने रौलट-एक्ट के प्रसंग में इस सभा का जिक्र कैसे किया, 
में यह सोच रहा था। 


*पं, ठाकुरदास भार्गव: रौलट-एक्ट पास हुआ था 98 में इसे मैं जानता 
हूं। मेश कहना यह है कि इस बात की गारण्टी क्‍या है कि यह सभा या प्रान्तीय 
विधान-सभायें रौलट-एक्ट की तरह कोई कानून बनायेगी ही नहीं? इसके लिए यहां 
सम्यक उपबन्ध रहना चाहिये ताकि न्यायालय यह फैसला दे सकें कि विधान-सभा 
द्वारा पास किया हुआ अमुक कानून वैध नहीं है। जब आप हर्जाना ही दे रहे हें 
तो सच्चाई के साथ पूरा और वाजिब हर्जाना दीजिये। पर आप जो दे रहे हैं वह 
न पूरा ही है और न समुचित ही है। 


अब मैं एक दूसरे खण्ड को लेता हूं जिसमें कहा गया है कि “किसी व्यक्ति 
पर अनावश्यक प्रतिबन्ध न लगाया जायेगा और न उसकी या उसकी सम्पत्ति की 
अनुचित तलाशी ली जायेगी।” इस खण्ड के पीछे एक इतिहास है। तलाशी वगैरह 
को लेकर इंग्लैण्ड में क्या-क्या हुआ है, मैं उसकी चर्चा यहां नहीं करूंगा। मैं 
चर्चा करना चाहता हूं यहां इस बात की कि इसी सभा में गये साल 3 दिसम्बर 
को क्‍या हुआ था। आपकी अनुपस्थिति में काजी सैयद करीमुद्दीन ने सभा में एक 
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संशोधन रखा था श्रीमान्‌। 3 दिसम्बर सन्‌ 948 के वाद-विवाद की जो रिपोर्ट 
(अंग्रेजी में) छपी है उसके पृष्ठ 794 पर यह संशोधन किया हुआ है। संशोधन 
यह है:-- 


“कि अनुच्छेद 4 में खण्ड (4) के रूप में यह जोड़ दिया जाये- 


" (4) वाल शा ण ॥6 9९0968 0॥0 96 5९८प्राठट गा ला 9६४05, 40प565, 
9भ2०६ 0 रडठलिटा5$ 3828 प्रा।285030]९ 5९०॥९$४ 970 52ा2प्रा25 
5॥9] ॥700 96 एशं0९०९ भाव ॥0 ए्वाभाह$ 9 55प06 पा फ्णा 
[70090]6 ८2१5९ 5प7900॥९0 99 02॥ 0० ४िए4ाणा] 20 छथा।एप वा] 
465ट।ंगशाएश ॥6 9]406 00 96 5९काटा९व भाव ॥6 7३४०5 ० प25 0 
छ96 इटठांग्व, 7 


[(4) अनुचित तलाशियां तथा अपहरण के विरुद्ध अपने शरीर, गृह, पत्रों तथा 
सामान के विषय में सुरक्षित रहने का जो लोगों को अधिकार प्राप्त है, 
उसका उल्लंघन नहीं किया जायेगा और सिवाय सम्भावित कारण के 
जिसका आधार सौगंध अथवा घोषणा होगा, वारंट (अभिपत्र) जारी नहीं 
किये जायेंगे, और जिस स्थान की तलाशी लेनी होगी और जिन व्यक्तियों 
अथवा वस्तुओं को कब्जे में करना होगा, उनका विवरण उनमें विशेष 
रूप से दिया रहेगा।] 


जब हम इस पर विचार कर रहे थे तो अन्त में डॉ. अम्बेडकर ने जिनके 
विचारों पर एक फौजदारी के वकील का पूरा रंग चढ़ा हुआ है--मैं नहीं जानता 
कि उन्होंने कभी वकालत की है या नहीं--यह कहा (उनकी बात उक्त रिपोर्ट के 
पृष्ठ 796 पर आपको मिलेगी)--“अस्तु, श्री करीमुद्दीन द्वारा पेश किये गये संशोधन 
नं. 52 को स्वीकार करने को मैं तैयार हूं। मेश ख्याल है कि यह एक उपयोगी 
उपबन्ध है और संविधान में इसे स्थान दिया जा सकता है। इसमें कोई नई बात 
नहीं है क्योंकि यह सारा का सारा खण्ड, जिसका सुझाव वह दे रहे हैं दण्ड-व्यवहार- 
संहिता में पाया जाता है और इसलिए एक तरह से यह कहा जा सकता है कि 
यह कानून तो देश में अभी भी प्रवर्तमान है। यह नितान्त सम्भव है कि भविष्य 
के विधान-मण्डल, उनके संशोधन में निर्दिष्ट उपबन्धों का विखण्डन कर दें। किन्तु 
जहां तक वैयक्तिक स्वतन्त्रता का सम्बन्ध है, ये उपबन्ध इतने महत्वपूर्ण हैं कि 
इनको विधान-मण्डल की शक्ति से परे रखना अतीत वांछनीय है और इसी कारण 
से मैं उनके संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार हुआ हूं।” सभा ने उस 
संशोधन को स्वीकार कर लिया था। उपाध्यक्ष ने दो बार यह घोषणा कर दी थी 
कि संशोधन स्वीकृत हुआ। पर बाद में फिर इस सवाल को उठाया गया और 
अन्ततोगत्वा इसे नामंजूर कर दिया गया। 


मैं यह प्रमाणित करने के लिए. यहां इस घटना का जिक्र कर रहा हूं कि 
गोकि मसौदा-समिति को सभा ने नियुक्त किया है और इसे सभा की मरजी के 
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अनुसार चलना चाहिये, पर उसने ऐसा नहीं किया। दूसरे प्राधिकारियों ने, बाहर के 
लोगों ने इस पर जोर डाला और वह उनके आगे नतमस्तक हो बैठी। मेरा ख्याल 
है कि जहां तक इस सभा का सम्बन्ध है, मसौदा-समिति को इसके आदेशों का 
पालन करना चाहिये था। मसौदा-समिति को चाहिये था कि वह डॉ. अम्बेडकर को 
अपने इच्छानुसार इस मामले में चलने देती। डॉ. अम्बेडकर ने स्वीकार किया हे 
कि यह उपबन्ध उपयोगी है। फिर भी उसी आशय के मेरे संशोधन को मानने 
पर अब वह तैयार नहीं हैं। इसका मतलब क्‍या हुआ? इसका मतलब यह हुआ 
कि मसौदा-समिति इस सभा के सदस्यों को इच्छा पर अमल नहीं कर रही हेै। 
डॉ. अम्बेडकर और श्री मुन्शी के भाषणों से मैं यहां कोई उद्धरण नहीं सुनाना 
चाहता हूं। श्री मुन्शी की भी इस सम्बन्ध में वही राय थी जो अम्बेडकर की थी। 
उन्होंने अपनी बात के लिए बड़े पे तर्क उपस्थित किये थे। इन्हीं सज्जनों के 
तर्कों से तो मुझे यह सूझ मिली है। जो तर्क मैं रख रहा हूं वह मेरे नहीं हैं 
बल्कि इन्हीं दोनों सज्जनों के हैं। मुझे वस्तुतः घोर खेद है कि इन लोगों को बाहरी 
दबाव के आगे सर झुकाना पड़ा। मेरा विनम्र कथन यही है कि जहां तक कि 
प्रस्तुत संशोधन का सम्बन्ध है उसे डॉ. अम्बेडकर स्वीकार कर चुके हैं और मैं 
उनसे यह अपील करूंगा कि वह स्थिति के अनुरूप कदम उठावें और मेरे इस 
संशोधन को स्वीकार करें। अगर, फौजदारी के वकोल की हेसियत से उन्होंने कहीं 
छोटे शहर में वकालत की होगी तो इन्हें यह जरूर मालूम होगा कि जब घरों 
की तलाशी ली जाती है तो उसमें तलाशी पर कोई एतराज नहीं किया जा सकता 
है। तलाशी में होता प्रायः यह है कि घर में चीज रख दी जाती है और फिर 
तलाशी ली जाती है, ऐसे लोगों की मौजूदगी में जिन्हें पुलिस गवाह के रूप में 
आगे पेश करती है। सभा को मालूम होना चाहिये कि कम से कम 50 प्रतिशत 
फौजदारी के मामलों में जो कि अदालत के सामने आते हैं, अभियुक्तों को या 
तो रिहा या दोषमुक्त कर दिया जाता है। इससे सभा समझ सकती है कि इस 
भ्रष्ट और अयोग्य सा के कारण जनता को कितनी ज्यादतियां और परेशानियां 
भुगतनी पड़ती हें किस जबरदस्त भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ता है। 


मैं जानता हूं कि अपने इस कथन के द्वारा हम अपनी ही निन्‍्दा कर रहे 
हैं। यह कहने में कि पुलिस इतनी खराब, मैं कोई गौरव का बोध नहीं करता 
हूं। दो शताब्दियों की दासता से मुक्त होकर अब हमने उनका सुधार शुरू किया 

और उनके सुधरने में कुछ समय लगेगा। जो मन्त्रि्डल आज काम कर रहा 
है, वही अगर कुछ दिनों तक आगे बना रहा तो मेरा ख्याल है कि स्थिति में 
काफी सुधार हो जायेगा। पर हमें वस्तुस्थिति पर यथार्थवादी की दृष्टि से विचार 
करना होगा। हमें यह मान कर नहीं बैठ जाना चाहिये कि सब कुछ ठीक हो 
रहा है। विनग्रतापूर्वक मैं यह कहूंगा, श्रीमान, मेरा अभिप्राय यह हर्गिज नहीं है कि 
देश की जो वर्तमान स्थिति है उसमें बुराइयों का कोई वीभत्स चित्र आपके सामने 
रखूं। पर निस्संदेह देश में इस समय भयंकर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, भयानक 
अत्याचार हो रहे हैं और नागरिकों को कोई स्वातन्त्र3 नहीं रह गया है। हमारे मन्त्रियों 
को, जिनके हाथ में शासन का सूत्र है, स्थिति का पूरा पता नहीं है। मैं आपको 
बताऊं, श्रीमान, कि इसी दिल्ली में शरणार्थियों पर क्या जुल्म किया गया है। बिना 
किसी कानून के पुलिस ने उनका सामान लूट लिया, उनकी दुकानों को तोड़-फोड़ 
दिया। ऐसा करने के लिए उनके पास कोई रा नहीं था। पर जब उनसे पूछा 
गया कि किस कानून के अधीन वह ऐसा कर रहे हैं तो उन्होंने यह जवाब दिया 


कि मन्त्रिण्डल के आदेश के अधीन वह ऐसा कर रहे हें। ऐसी दशा में मेरा 


2362 ] भारतीय संविधान सभा [5 सितम्बर सन्‌ 949 ई. 


[पं. ठाकुरदास भार्गव] 


कहना यह है, श्रीमान, कि जब तक देश में कानून का शासन नहीं चलता है, 
जिसमें कि ऐसी स्थिति न उत्पन्न होने पायेगी, जिसमें कि आज हम अपने को 
पाते हैं, तो हमारी इस स्वतन्त्रता का मूल्य उस कागज के बराबर भी नहीं हे 
जिस पर कि अपनी यह स्वतन्त्रता लिखी गई है। 


जिस पंचम अधिकार की मैं मांग कर रहा हूं वह है क्या? अगर किसी व्यक्ति 
पर दोषारोप किया जाता हे और उसे सजा दी जाती है तो उसे कम से कम एक 
अपील का अधिकार तो जरूर मिलना चाहिये। मेरी मांग यही है। बहुत संघर्ष करने 
के बाद और वह भी जब कि आपने इस मसले में दिलचस्पी ली, तब कहीं 
हम संघ-न्यायालय सम्बन्धी एक खण्ड में यह बात रखवा पाये कि इन मामलों 
में जहां अभियुक्त व्यक्ति को उच्च-न्यायालय द्वारा पहली बार मृत्यु-दण्ड दिया गया 
है, उच्चतम न्यायालय के समक्ष फैसले के विरुद्ध अपील की जा सकेगी। पर 
अगर उच्च न्यायालय आजीवन निर्वासन का दण्ड दे तो उसके लिए, भले ही पहली 
बार उसे ऐसा दण्ड मिला हो, अपील का अधिकार नहीं दिया गया है। मेरा कहना 
यह है, श्रीमान, कि हर सभ्य देश में एक व्यक्ति के निर्णय को यह बल नहीं 
दिया गया हे कि उसके आधार पर किसी को जीवन भर के लिए निर्वासित किया 
जा सके। इसलिए मैं चाहता यह हूं कि यहां सामान्य एक उपबन्ध यह रख दिया 
जाये, हर व्यक्ति को, जिस पर दोषारोप किया गया हे या कारावास का दण्ड दिया 
गया है, कम से कम एक अपील का अधिकार जरूर रहेगा। जब किसी व्यक्ति 
का स्वातन्त्रयम छिन जाये तो उसे कम से कम एक बार अपील करने का अधिकार 
तो मिलना ही चाहिये। में नहीं समझता कि उसे यह अधिकार देना गैरवाजिब होगा। 


इसी तरह जब आप इस माग पर जाते हैं कि ऐसे मामलों में मुकदमे का 
फैसला जल्द हो जाना चाहिए, तो आप इस पर विचार कीजिये कि शासन के 
आखिर काम क्‍या हें? न्याय में विलम्ब करने का अर्थ है किसी को न्याय से 
वंचित रखना। यह एक विदित तथ्य है और इस पर में जोर नहीं देना चाहता। 
मैं उनमें नहीं हूं जो शून्य अधिकार चाहते हैं। समाज के हितार्थ मैं सामाजिक नियंत्रण 
को आवश्यक समझता हूं। पर मैं यह जरूर चाहता हूं कि नागरिक को वैयक्तिक 
स्वातन्त्य का जो अधिकार है, वह पूर्णतः सुरक्षित रहना चाहिये। मेश कहना यह 
है कि हमें वह साधारण अधिकार अवश्य प्राप्त रहने चाहिये जो हर सभ्य देश 
में नागरिकों को प्राप्त हैं। 


अब मैं उपबन्ध के दूसरे हिस्से को लेता हूं जो निवारक निरोध के सम्बन्ध 
में है। एक समय था जब बिना मामला चलाये किसी को हिरासत में रखना बहुत 
भयानक अपराध समझा जाता था और हर आदमी यही कहता था कि बिना समुचित 
रूप से मामला चलाये किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखना चाहिये। पर 
अब सौभाग्य या दुर्भाग्य से हर समय में निवारक निरोध के बारे में कानून बन 
गये हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे देश में राज्य के संरक्षण के लिए कोई कानून 
न हो। मैं तो हमेशा से निवारक निरोध के बारे में कानून बनाने का हामी रहा 
हूं और मुझे खुशी है कि यहां खण्ड (4) में हमने इसके लिए उपबन्ध रखा 
है। पर साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि निवारक निरोध का अनियमन कानून 
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द्वारा अवश्य किया जाये। मैं यह चाहता हूं कि हर निरुद्ध व्यक्ति को न्यायतः 
जो न्यूनतम अधिकार प्राप्त रहना चाहिये उससे वह वंचित न रखा जाये। आखिर 
मामला चलने तक तो हर अभियुक्त निदोष ही माना जायेगा। इसी तरह निरुद्ध व्यक्ति 
को भी जिस पर मामला नहीं चलाया गया है निर्दोष ही समझा जायेगा। इसलिए 
उस पर अनावश्यक प्रतिबन्ध न लगना चाहिये और न उससे कठोर श्रम लिया 
जाना चाहिये, जब तक कि वैध नियमों की जानबूझ कर अवहेलना करने या जेल 
के नियमों को भंग करने के लिए ऐसा अपेक्षित न हो। मेरा सुझाव यही है कि 
निरुद्ध व्यक्तियों पर अनावश्यक कठोरता न की जानी चाहिये ओर न अनावश्यक 
प्रतिबन्ध उन पर लागू करना चाहिये। 


डॉ. अम्बेडकर ने जो तीन माह की अवधि निर्धारित की है, उससे मैं सन्तुष्ट 
नहीं हूं। मैं इसे ठीक नहीं समझता। सामान्य मामलों में हम पुलिस को केस तैयार 
करने के लिए 5 दिनों का समय देते हैं। इस तरह के मामलों में जब किसी 
निष्पक्ष न्‍्यायाधिकरण के सामने मामला पेश करने के लिए केस तैयार करना हे 
तो मेरे ख्याल से इसके लिए एक महीने का समय बिलकुल काफी है। समय 
की आवश्यकता को देखते हुए, मेश कहना यह है कि दो महीना बीतने के पहले 
एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण से, न कि मंत्रणा-मण्डली से, इस सम्बन्ध में आदेश 
अवश्य मिल जाना चाहिये। मैं यहां उन्हीं शब्दों को रखना चाहता हूं जिनको डेढ़ 
साल पहले खुद डॉ. अम्बेडकर ने प्रयुक्त किया था। “67०८ छा0८८४५” के प्रश्न पर 
विचार करने के लिए जो समिति नियुक्त की गई थी उसके सामने इस बारे में 
जो मसौदा डॉ. अम्बेडकर ने रखा था उसमें उन्होंने खुद “निष्पक्ष न्‍्यायाधिकरण' 
हि रा रखा था। उस मसौदे से एक उद्धरण मैं सुनाये देता हूं जिसमें ये शब्द 
आये हें; 


“अनुच्छेद 5, 5-क, 5-ख और 5-ग की कोई बात उन व्यक्तियों पर 
लागू न होगी तो किसी ऐसी विधि के अधीन निरुद्ध किये गये हैं जिसमें ऐसे 
व्यक्तियों के, जिन पर खतरनाक या विप्लवकारी कारवाइयों में लगे रहने का 
विश्वास किया जाता है, निवारक निरोध का उपबन्ध किया गया है। परन्तु, बिना 
किसी तटस्थ नन्‍्यायाधिकरण के आदेशों के ऐसा व्यक्ति तीन माह से अधिक 
अवधि तक निरुद्ध न रखा जायेगा।” 


आप “मंत्रणा-मण्डली' शब्द रख रहे हैं और मैं रख रहा हूं “निष्पक्ष न्‍्यायाधिकरण' 
शब्द “निष्पक्ष-न्यायाधिकरण” शब्द से सम्बन्धित व्यक्ति को अनायास यह ख्याल 
हो आता है कि उसके मामले की सुनवाई निष्पक्ष न्यायाधिकरण करेगा। मैं चाहता 
यह हूं कि इस निकाय को निरुद्ध व्यक्ति से पूछताछ करने की, उसकी जांच 
की पूरी शक्ति प्राप्त रहनी चाहिये। मैं इसे एक बहुत ही हितकर उपबन्ध मानता 
हूं और इसे न्याय के साधारण बुनियादी सिद्धान्तों में एक समझता हूं। 


अभी उस दिन हमने एक अनुच्छेद इस आशय का पास किया है कि अगर 
किसी असैनिक कर्मचारी को ओहदे में नीचे किया जाता है या उसे हटाया जाता 
या पद-च्युत किया जाता है, तो उस हालत में उसे अपनी सफाई पेश करने का 


मौका जरूर दिया जायेगा। जिस व्यक्ति का आप स्वातन्त्र; छीनने जा रहे हैं उसे 
आप अपनी सफाई पेश करने का मौका नहीं देना चाहते हें। डॉ. बख्शी टेकचन्द 
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[पं. ठाकुरदास भार्गव] 


ने अभी मुझे मद्रास सरकार का एक कानून दिखाया है जिसमें ऐसी स्थिति के 
लिए वहां के विधान-मण्डल ने बुद्धिमत्ता के साथ कार्यपालिका की शक्तियों पर 
यह प्रतिबन्ध लगा दिया है कि उसे निरुद्ध व्यक्ति को यह बताना होगा कि क्‍यों 
उसे निरुद्ध किया गया है और निरुद्ध व्यक्ति से यह कहना होगा कि वह अपनी 
सफाई पेश करे। डॉ. अम्बेडकर ने इस उपबन्ध को पेश करते समय यह कहा 
है कि यह अधिकार मन्त्रणा-मण्डली को मिलना चाहिये। मेरा कहना यह है कि 
मैं रस्मी बातों के लिए जोर नहीं देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि संविधान में 
यह उपबन्ध जरूर रखा जाये कि हर निरुद्ध व्यक्ति को यह मौका जरूर दिया 
जायेगा कि एक न्यायाधिकरण के सामने वह अपने आचरण और अपने विरुद्ध 
उपस्थित किये गये साक्ष्य के बारे में सफाई दे सके। हो सकता हे कि अपने 
आचरण के बारे में वह संतोषजनक सफाई दे दे। मेरा निवेदन है कि इस खण्ड 
पर सभा इसी दृष्टिकोण से विचार करे। मैं चाहता हूं कि मन्त्रणा-मण्डली को यह 
अधिकार प्राप्त करना चाहिये कि वह निरुद्ध व्यक्ति की सरसरी जांच कर सके। 


निरोध की अधिकतम अवधि क्‍या हो, इसके बारे में मेरा विनम्र कहना यह 
है कि भारत में आदमी की औसत उम्र केवल 23 साल की मानी गई हे। ऐसी 
हालत में इसके लिए एक साल की अवधि कम नहीं कही जा सकती है क्‍योंकि 
अगर इस लम्बी अवधि में भी पुलिस उसके विरुद्ध साक्ष्य नहीं उपस्थित कर पाती 
है तो फिर मैं तो यही समझूंगा कि जिस साक्ष्य के आधार पर उसे निरुद्ध रखने 
की कोशिश की जा रही है उसका महत्व उस कागज के टुकड़े से अधिक नहीं 
है जिस पर वह लिखा गया है। इसलिए निरोध की अधिकतम अवधि एक साल 
ही रहनी चाहिये। 


ये तीन संशोधन इस खण्ड में कर दिये जायें तो मुझे सनन्‍्तोष हो जायेगा। मेरी 
कठिनाई यह है कि अगर संशोधन में सुझाये इन खण्डों को यों ही रहने दिया 
जाता है तो फिर तीन महीने की अवधि को बदल नहीं सकते हैं। फिर तो यह 
अवधि रह जायेगी और खण्ड (4) के अघात बनाने वाले कानून में यह नहीं 
कहा जा सकता है कि यह अवधि तीन महीने से घटा कर दो माह की जाती 
है। न्‍्यायत: कार्यपालिका निरोध के हर क्षण के लिए जवाबदेह है। हर देश के 
कानूनों में यही उपबन्ध रखा गया है कि कोई पुलिस का पदाधिकारी किसी व्यक्ति 
को आवश्यकता से ऊपर एक मिनट के लिए भी हिरासत में नहीं रख सकता 
है। तीन महीने की अवधि निस्संदेह एक बहुत लम्बी अवधि है। इसे मैं और कम 
करना चाहता हूं पर दो महीने से कम नहीं। इसलिए, जहां तक कि इन उपबन्धों 
का सम्बन्ध हे, हमें इन्हें इस रूप में लिपिबद्ध करना चाहिये कि कम से कम 
मेरे ये संशोधन उनमें जरूर आ जायें और देश के नागरिकों के अधिकार उन्हें 
प्राप्त और सुरक्षित रहें। 


*भ्री नज़ीरूुद्दीन अहमद: अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं: 

“कि संशोधन-सूची । (अष्टम सप्ताह) के संशोधन नं. | में प्रस्तावित नवीन 

अनुच्छेद 5-क के खण्ड के स्थान पर यह खण्ड रखा जाये- 

 ]) >> छ#इणा भार्यााए भाणीलः का तप ९0प्राइ८ ए |49ए9 शी, था 
॥6 6 ए 6 क्रार्ई 0 35 5007 35 [73०८३४।४ गशर्थवीश', वाणतिा 
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॥40 ?9श50०ा ॥6 728505 0० शा0प्रा05 (0० परी थभा९&४, ॥07 5॥4 |॥6 
796 १कलां€व ह6 मंशा क्‍00 ८णाहपरा 3 4682 [73ट7णाश ० कभ$ 0जा 
लाएं०्ट, 


[() हर व्यक्ति, जो कानून के अनुसार किसी को गिरफ्तार करता है, गिरफ्तारी 
के समय अथवा उसके बाद यथाशक्य शीघ्र गिरफ्तारी के कारण या 
आधार से उस व्यक्ति को सूचित करेगा और गिरफ्तार व्यक्ति अपनी 
रुचि के विधि व्यवसायी से सलाह लेने के अधिकार से वंचित न रखा 
जायेगा।] 


आगे मेरा प्रस्ताव यह है:-- 


“कि संशोधन-सूची  (अष्टम सप्ताह) के संशोधन नं. | में खण्ड (3) के 
उपखण्ड (ख) को हटा दिया जाये।” 


दूसरा प्रस्ताव मेरा यह हैः 


“कि संशोधन-सूची ॥ (अष्टम सप्ताह) के संशोधन नं. | में खण्ड (3) के 
परन्तुक का उपखण्ड (ख) हटा दिया जाये।” 


*थ्री महावीर त्यागी (संयुक्तप्रात्त : जनरल): आपके खण्ड (]) में जो 0” 
शब्द आया है उसको फिर आप किस तरह जोड़ रहे हें? 


*थ्री नज़ीरुद्दीन अहमदः यह खराब अंग्रेजी नहीं है, मुहाविरे के मुताबिक ठीक 
है। अगर माननीय मित्र श्री त्यागी के कानों को यह रुचिकर नहीं लगता है तो 
हम इसे मसौदा-समिति पर छोड़ते हैं, वही इसका उपचार करेगी। मैं उन सब बातों 
को यहां नहीं रखना चाहता हूं जिनको माननीय मित्र पं. ठाकुर दास भार्गव यहां 
योग्यता के साथ और विशद्‌ रूप से रख चुके हैं। उन्होंने ये सब बातें अपने अनुपम 
अनुभव के आधार पर प्रामाणिक रूप से कही हैं। एक सच्चे देशभक्त की भावनाओं 
से ओतप्रोत होकर आपने ये बातें कही हैं। पुलिस के हथकण्डों का उन्हें फौजदारी 
का वकील होने के नाते पर्याप्त अनुभव प्राप्त है। अब वह वकालत नहीं करते 
हैं इसलिए वह इन सब प्रश्नों पर पर्याप्त ज्ञान एवं तटस्थता के साथ विचार कर 
रहे हैं जिसकी हमें इज्जत करनी चाहिये। 

मैं अपनी वकतृता केवल अपने तीन संशोधनों तक ही सीमित रखूंगा जिनको 
मैंने अभी यहां पेश किये हैं। प्रस्तावित मूल संशोधन के खण्ड () में और मेरे 
सुझाये गये खण्ड () में एक अन्तर है। मूल खण्ड में कहा यह गया है कि 
जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे यथासम्भव शीघ्र यह सूचित कर 
दिया जायेगा कि उसे किन कारणों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। इस 
खण्ड के अनुसार यह बात सर्वथा गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करती 
है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण चाहे उसी समय बतावे 
या नहीं। उसको इसकी पूरी आजादी है कि चाहे वह गिरफ्तारी का कारण बतावे 
या न बतावे। वह गिरफ्तारी का कारण बाद में भी बता सकता है या यह कहिये 
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[ श्री नज़ीरुद्दीन अहमद] 


कि आगे चल कर वह गिरफ्तारी के कारण का आविष्कार कर सकता है। मेरे 
संशोधन में कहा गया है कि गिरफ्तारी के कारणों की सूचना उसे गिरफ्तारी के 
समय ही दी जायेगी या उसके बाद यथाशक्य शीघ्र दी जायेगी। मुख्य बात यह 
है कि इसमें अनावश्यक देर न लगाई जायेगी। कारण सूचित करने में देर तभी 
लगाई जायेगी जब कि तुरन्त कारण का सूचित करना शक्‍्य न होगा और फिर 
गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति कुछ देर तक ही गिरफ्तारी के कारणों से उसे अनवगत 
रख सकता है। जहां तक हो सकेगा उसे शीघ्र से शीघ्र कारण बताना ही होगा। 
मैं सभा के सामने एक उदाहरण रखता हूं। हो सकता है कि गिरफ्तार किये जाने 
वाले व्यक्ति को किसी तरह इसकी सूचना मिल जाती है। वह भाग पड़ता है ओर 
पुलिस उसका पीछा करती है। ऐसी अवस्था में गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के 
लिए यह शकय नहीं हो सकता है कि गिरफ्तारी के समय ही वह उसकी गिरफ्तारी 
का कारण बता दे। पहले तो उसे यह करना होगा कि वह उसे पकडे। फिर पकड़ने 
पर तुरन्त या यथासम्भव शीघ्र उसको गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करायेगा। मेरा 
मुख्य मतलब यह है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों को 
बताने में पुलिस को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। आमतौर पर ऐसी गिरफ्तारियों 
का कारण यही होता है कि उसके विरुद्ध विश्वसनीय या समुचित कोई ऐसी सूचना 
प्राप्त रहती है कि उसने गिरफ्तारी के लायक कोई जुर्म किया है या ऐसे जुर्म 
से सम्बन्धित रहा है या यह कि उसके आचरण या अन्य परिस्थितियों से गिरफ्तार 
करने वाले अधिकारी को ऐसा सन्देह करने का समुचित कारण है कि गिरफ्तारी 
के लायक किसी अपराध से वह सम्बन्धित है या ऐसा कोई अपराध वह करने 
वाला है। साधारणत: ऐसी ही परिस्थितियों में किसी को गिरफ्तार किया जाता है। 
दूसरी परिस्थितियों जिनमें किसी को गिरफ्तार किया जाता है वह यह होती है कि 
उसके विरुद्ध अधिपत्र जारी किया गया होता है या समुचित प्राधिकारी द्वारा गिरफ्तारी 
का आदेश निकला रहता है। इन्हीं अवस्थाओं में पुलिस किसी को गिरफ्तार करती 
है और पुलिस अगर गिरफ्तारी के ठीक पहले या गिरफ्तार करते समय नहीं तो 
रा बाद शीघ्र गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बता सकती 
| 


ऐसे उपबन्ध की जो जरूरत है वह यह है। अपराध प्रक्रिया संहिता में इस 
तरह के उपबन्ध अवश्य मौजूद हैं पर विधान में इसके लिए स्पष्ट रूप से उपबन्ध 
रख देना चाहिये ताकि विधान-मण्डल इन हितकर उपबन्धों में आगे कोई परिवर्तन 
कर सकें। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि संविधान में विशेष सावधानी के साथ 
इस बारे में पुलिस के अधिकारों को परिसीमित रखा जाये। अगर अभियुक्त व्यक्ति 
को गिरफ्तारी के कारण या उसके बाद शीघ्र उसकी गिरफ्तारी के कारण से अवगत 
करा दिया जाता है तो इससे कुछ नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा। 


मेरे बाकी संशोधन रह जाते हैं दो। एक यह कि प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 5-क 
के खण्ड (3) का उपखण्ड (ख) और उसके परन्तुक का उपखण्ड (ख) हटा 
दिये जायें। खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) में यह कहा गया है कि “इस अनुच्छेद 
की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू न होगी जो निवारक निरोध उपबन्धित करने 


संविधान का मसौदा [2367 


वाली किसी विधि के अधीन बन्दी किया गया।” मैं नहीं समझ पाता हूं, श्रीमान, 
कि इसको रखने की जरूरत क्या है। किसी को निवारण सम्बन्धी व्यवस्था के लिए 
अगर निरुद्ध किया जाता है तो उसे यह बता देने में क्या नुकसान है, क्या खतरा 
या असुविधा है कि उसे निवारक-व्यवस्था के लिए मजिस्ट्रे: के आदेशानुसार या 
किसी अन्य उच्च पदाधिकारी के आदेशानुसार गिरफ्तार किया जा रहा है या यह 
कि उसे गिरफ्तार करने के अमुक अमुक कारण हें। वस्तुतः यह बहुत जरूरी है 
कि गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बता दिया 
जाये। अगर पुलिस के लिए गिरफ्तारी का कारण बताना लाजिमी नहीं कर दिया 
जाता है तो फिर तो वह मनमाने तौर पर लोगों को गिरफ्तार करने लगेगी जैसा 
कि प्रायः होता है। अगर पुलिस बिना समुचित कारण बताये ही किसी को गिरफ्तार 
करती है तो बाद में चलकर तो वह गिरफ्तारी का कुछ न कुछ कारण खोज ही 
लेगी। 


परन्तुक के उपखण्ड (ख) के बारे में मेश कहना यह है कि प्रशासन विषयक 
विस्तार की बातों में जाना ठीक नहीं होगा। यहां इस बारे में बहुत विस्तृत उपबन्ध 
रखे गये हैं। निवारक-निरोध में रखे गये व्यक्ति के साथ आगे क्‍या किया जाये, 
इसे आप विधान-मण्डल पर छोड़ दीजिये। अगर आप अधिक व्िस्तार में जायेंगे 
तो इसका नतीजा यह होगा कि जिन मामलों के लिए आपने उपबन्ध नहीं रखा 
है उनके सम्बन्ध में सन्देह की गुंजाइश हो जायेगी। इसलिए मेरा कहना यह हे 
कि मैंने जो संशोधन रखे हैं उन पर आप ध्यान दीजिये और अगर ये समुचित 
जंचें तो इसके आशय को अनुच्छेद में स्थान दीजिये। 


*श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी (संयुक्तप्रान्त : जनरल): मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करती 
हूं, श्रीमान-- 


“कि संशोधन-सूची । (अष्टम सप्ताह) के संशोधन नं. | में प्रस्तावित नवीन 
अनुच्छेद 5-क के खण्ड (]) में “85 500०॥ 85 789 9८” (यथाशक्य शीतघ्र) 
शब्दों के आगे कल्माह 7 [॥०० 9 6०] १4५७४” (और अधिक से अधिक 
85 दिनों के अन्दर) शब्द रखे जायें।” 


दूसरा प्रस्ताव मैं यह रखती हूं: 


“कि संशोधन-सूची । (अष्टम सप्ताह) के संशोधन नं. | में प्रस्तावित नवीन 
अनुच्छेद 5-क के खण्ड (3) के उपखण्ड (क) में “ म्रांशा 0०परा/ शब्दों 
के आगे “शीश ॥ल्ब्ायाए ॥6 एथडणा १८थाा।०0” शब्द रखे जायें।” 


फिर तीसरा प्रस्ताव मैं यह रखती हूं: 

“कि संशोधन-सूची । (अष्टम सप्ताह) के संशोधन नं. | में प्रस्तावित नवीन 
अनुच्छेद 5-क के खण्ड (3) के परन्तुक के उपखण्ड (क) में “एला 
१लथाएंणा' शब्दों के आगे फप 50 ॥9 ग6 एछशड$डणा आशय ग ॥0 €एथा 9८ 
१6था॥20 00णा प्राण धक्षा अंडर गरणा09' शब्द रखे जायें।” 
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[ श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी] 
मेरा एक प्रस्ताव यह भी हैः 


“कि संशोधन-सूची | (अष्टम सप्ताह) के संशोधन नं. | में प्रस्तावित अनुच्छेद 
]5-क के खण्ड (4) में ये शब्द जोड़ दिये जायें: 


70ण4९6 09 06 र्ात९ ॥शाएश' ए 4 शित9व5 50 १59०१ ॥5 कास्ट 
4९6ए9शावल्म5$ ४9 96 9भं4 गरक्षा॥शाकाए८ ॥0फक्वा०2, 7 


[किन्तु अगर परिवार का कमाने वाला सदस्य इस तरह विरुद्ध रखा जाता हे 
तो उसके प्रमुख आश्रितों को भरणपोषण के लिए भत्ता दिया जायेगा।] 


प्रस्तुत अनुच्छेद जिस पर अभी विचार चल रहा है एक बड़ा ही गम्भीर अनुच्छेद 
है क्‍योंकि इसके द्वारा वह कतिपय स्वातन्त्रप छिन जाते हैं जो अनुच्छेद ॥5 के 
अधीन मूलाधिकारों के रूप में हमें प्राप्त हैं और इसके अनुसार लोगों को गिरफ्तार 
किया जा सकता है और बिना मामला चलाये ही उनको हिरासत में रखा जा सकता 
है। मुझे विश्वास है कि मैं यहां के अधिकांश सदस्यों के ही मत को प्रतिध्वनित 
करती हूं जब मैं यह कहती हूं कि किसी को भी बिना मामला चलाये हिरासत 
में रखना लोकततन्त्रीय सिद्धान्त के तथा हमारी परम्परागत विचारधारा के सर्वथा प्रतिकूल 
है। माना कि ऐसी स्थिति आ सकती है जब कि इन निरोध सम्बन्धी शक्तियों पर 
अमल करना किसी शासन विशेष के लिए आवश्यक हो जा सकता हे। खण्ड () 
में कहा यह गया है कि गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद यथाशकय 
शीघ्र उसकी गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करा दिया जायेगा। खण्ड (2) में 
यह कहा गया है कि गिरफ्तारी से 24 घण्टे के अन्दर उसे मजिस्ट्रे. के सामने 
पेश किया जायेगा। पर इससे निश्चित रूप से इस बात का पता नहीं चलता कि 
आखिर गिरफ्तारी के बाद कितने समय के भीतर बन्दी को गिरफ्तारी के कारणों 
से अवगत कराया जायेगा। उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का उपबन्ध जो आप 
रख रहे हैं उससे क्या यह समझा जाये कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के 
पहले ही बन्दी को गिरफ्तारी के कारणों से या अभियोग से अवगत करा दिया 
जायेगा? अपने अल्प दिनों के राजनैतिक जीवन काल में हम लोगों को भी इसका 
अनुभव मिल चुका है कि हिरासत में रखा जाना क्‍या है और वह कानून क्‍या 
है जिसके अधीन किसी को हिरासत में रखा जाता है। अपने उस अनुभव के आधार 
पर हम तो यही महसूस करते हैं कि इस खण्ड में इसके लिए. एक अवधि अवश्य 
निर्धारित कर दी जानी चाहिये। यानी अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता हे 
और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो अधिक से अधिक ॥5 दिनों के 
अन्दर उसे उसकी गिरफ्तारी के कारणों से अवश्य अवगत करा दिया जाये, अगर 
24 घण्टे के अन्दर उसे मजिस्ट्रे: के सामने पेश करने के कारण 24 घण्टे के 
अन्दर ही उस पर दोषों का आरोप कर देना जरूरी न हो। 


प्रस्तुत अनुच्छेद में फिर यह भी कहा गया है कि हवालात में निरुद्ध रखे 
गये व्यक्ति को तीन माह से ऊपर निरुद्ध न रखा जायेगा जब तक कि मन्त्रणा 


संविधान का मसौदा [2369 


मण्डली यह निर्णय न दे दे कि उसे अभी और आगे निरुद्ध रखना जरूरी हे। 
हम यह महसूस करते हैं कि निरुद्ध व्यक्ति को मन्त्रणा-मण्डली के सामने खुद 
उपस्थित होने और अपनी पूरी बात कहने का अधिकार रहना चाहिये। किसी को 
किस तरह निरुद्ध रखा जाता है इसे हम अच्छी तरह जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति 
अवांछनीय समझा जाता हे तो स्थानीय मजिस्ट्रेट या अन्य स्थानीय प्राधिकारी यह 
बात अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर छोड़ देते हैं कि जिस तरह चाहे स्थिति को 
सम्भाले या उसके सम्बन्ध में फैसला करे। फिर होता यह है कि निरुद्ध व्यक्ति 
सर्वथा असहाय हो जाता है क्‍योंकि वह हिरासत में रहता है और उसे न्यायालय 
के सामने न उपस्थित होने दिया जाता है और न उसे उस समय यही बताया 
जाता है कि किस अपराध में उसे निरुद्ध रखा गया है। इसलिए हम तो यही महसूस 
करते हैं कि हिरासत में रखे जाने पर बन्दी को मन्त्रणा-मण्डली के सामने खुद 
उपस्थित होने का अधिकार रहना चाहिये और उसकी बातों को सुनने के बाद ही 
मन्त्रणा-मण्डली उसे दोषी ठहराये या आगे निरुद्ध रखने का निर्णय करे। साधारणत: 
होना यही चाहिये कि बन्दी के सम्बन्ध की सभी बातों से मन्त्रणा-मण्डली को 
अवगत कराया जाये। 


अपने तीसरे संशोधन में मैंने यह कहा है कि अगर मंत्रणा-मण्डली उसे आगे 
निरुद्ध रखने का ही निर्णय देती है तो निरोध की अवधि किसी भी सूरत में 
6 महीने से ऊपर न जानी चाहिये। अगर इस अवधि में अभियुक्त के विरुद्ध 
पर्याप्त साक्ष्य मिल जाता है तो उसे न्यायालय के सामने पेश कर दिया जाये अन्यथा 
उसे मुक्त कर दिया जाये। समुचित रूप से गठित किसी मंत्रणा-मण्डली के सामने 
उपस्थित होने का और अपना बचाव पेश करने का मौका दिये बिना ही किसी 
को महीनों हिरासत में रखना सरासर ज्यादती होगी। 

अपने संविधान में इन सब बातों के लिए तो अनेक उपबन्ध रखे गये हें कि 
अमुक को क्‍या वेतन मिलेगा, सभा के सदस्यों को क्‍या भत्ता मिलेगा, अमुक का 
दर्जा क्या होगा, पर ऐसे निरुद्ध व्यक्ति के परिवार के पोषण के लिए यहां कोई 
उपबन्ध नहीं रखा गया है। में साग्रह यह अपील करूंगा कि निरुद्ध व्यक्ति को 
भी इसके लिए भत्ता मिलना चाहिये। ऐसी मनमानी बात न होनी चाहिये कि किसी 
को स्वातन्त्रय से तो वंचित किया पर उसके आश्रित अपना भरण पोषण केसे करेंगे, 
इसकी चिन्ता अश्रितों पर छोड़ दी जाये। 


इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधनों को पेश करती हूं और सभा से सिफारिश 
करती हूं कि वह इन्हें स्वीकार करे। 


“डॉ. पी.एस. देशमुख: अध्यक्ष महोदय, मेरे नाम में कई संशोधन हें। अपने 
संशोधन नं. 08 को पेश करने की जरूरत मैं नहीं समझता। पर अपने दो संशोधनों 
को-नं. ।097 और 0 को--मैं जरूर पेश करना चाहता हुं। 

मैं प्रस्ताव रखता हूं: 

“कि संशोधन सूची । (अष्टम सप्ताह) के संशोधन नं. | में प्रस्तावित नवीन 

अनुच्छेद 5-क के खण्ड (2) के स्थान पर यह खण्ड रखा जाये-- 

2) >> 9श$5णा एग0 8 ब्रा2४/26 34] 96 9709पट26 9 76 76९४ 

॥4श9746 ए्ता एलशाफए-तिफः ॥0प7/5 भाव ॥0 इपटा 94$8णा ॥9। 90९ 
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[(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो बन्दी किया गया है, 24 घण्टे के अन्दर निकटतम 
दण्डाधिकारी के सामने उपस्थित किया जायेगा और ऐसे व्यक्ति को, बिना 
दण्डाधिकारी के आदेश के, 24 घण्टे से अधिक हिरासत में न रखा 
जायेगा।] 


मेरा दूसरा प्रस्ताव यह हैः 


“कि संशोधन-सूची । (अष्टम सप्ताह) के संशोधन नं. | में प्रस्तावित नवीन 
अनुच्छेद 5-क का खण्ड (3) हटा दिया जाये।” 


इस अनुच्छेद पर कोई सरसरी तौर पर मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। जिस 
आवेग के साथ पं. ठाकुर दास भार्गव ने इसका विरोध किया है उससे मेरा मतैक्य 
तो नहीं है, पर विरोध के जो कारण आपने सभा के सामने रखे हें वह वस्तुतः 
ऐसे हैं कि प्रस्तुत अनुच्छेद के सम्बन्ध में हर एक को प्रबल विरोध भाव ही 
होगा। जैसा कि माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर ने खुद कहा है, उन्होंने यह सोच 
ही रखा था कि इसके विरुद्ध यह दलील दी जायेगी कि इसमें कोई नई बात 
नहीं कही गई है और इसके अधिकांश उपबन्ध अपराध प्रक्रिया संहिता में मौजूद 
ही हैं। उनकी इसी बात को विस्तार के साथ यहां रखा है पं. ठाकुर दास भार्गव 
ने। इस सिलसिले में श्री भार्गव ने यह कहा कि अगर यह अनुच्छेद इसी रूप 
में, जिसमें कि यह पेश किया गया है, रहने दिया जाता है तो उससे स्थिति में 
कोई सुधार नहीं होगा बल्कि वह और भी खराब हो जायेगी। 


माननीय मित्र पं. ठाकुर दास भार्गव ने इस सम्बन्ध में अपराध प्रक्रिया संहिता 
की जिन धाराओं का हवाला दिया है उनके अलावा में धारा 88 की ओर भी 
सभा का ध्यान आकृष्ट करूंगा। पं. ठाकुर दास भार्गव ने धारा 6। का हवाला 
दिया है जिसमें कहा यह गया हे 


“बिना अधिपत्र के बन्दी किये गये किसी व्यक्ति को पुलिस पदाधिकारी हिरासत 
में उससे अधिक अवधि तक न रखेगा जितना कि मामले की सारी बातों को 
देखते हुए ठीक होगा, तथा यदि धारा 467 के अधीन एतदर्थ मजिस्ट्रेट का 
कोई विशेष आदेश नहीं है तो उस हालत में, गिरफ्तारी के स्थान से दण्डाधिकारी 
के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड कर, 24 घपण्टे 
से ऊपर वह व्यक्ति निरुद्ध न रखा जायेगा।” 


सो निरोध की अवधि के समबन्ध में यह उपबन्ध अपराध प्रक्रिया संहिता में 
ही रखा जा चुका है कि 24 घण्टे से ऊपर किसी को निरुद्ध न रखा जायेगा। 
इसके अलावा धारा 8 में भी इस सम्बन्ध में उपबन्ध रखा गया हे। इस धारा 
में यह कहा गया है किः 


“बन्दीकरण के अधिपत्र को क्रियान्वित करने वाला पुलिस-पदाधिकारी (धारा 
76 के उपबन्धों के अधीन) बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के बन्दी व्यक्ति 
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को उस न्यायालय के सामने उपस्थित करेगा जिसके सामने ऐसे व्यक्ति को 
उपस्थित करना उसके लिए विधि द्वारा अपेक्षित होगा।” 


इनके अलावा धारा 67 में भी इस बारे में उपबन्ध है जिसका जिक्र माननीय 
मित्र कर ही चुके हैं। इसमें यह कहा गया है कि अगर अनुसंधान का काम चौबीस 
घण्टे के भीतर पूरा न हुआ तो अधिक से अधिक बन्दी को 5 दिनों तक हिरासत 
में रोका जायेगा। इनके अलावा बन्द्यपस्थान आदि तरह के अधिकार भी धारा 460 
और 46 में प्रावहित किये गये हें। 


अपराध प्रक्रिया संहिता को स्वीकार किया गया आज से बहुत पहले सन्‌ 898 
में और इसके उपबन्धों की तुलना जब मैंने प्रस्तुत अनुच्छेद के उपबन्धों से की 
तो मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि डॉ. अम्बेडकर जेसे विज्ञ व्यक्ति को इसमें 
आखिर कौन-सा नवीन उपबन्ध दिखाई देता है जो अपराध प्रक्रिया संहिता में नहीं 
है। अपराध प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों का पालन इधर स्वातन्त्रय प्राप्ति के बाद 
जिस तरह किया जा रहा है उससे कहीं अच्छी तरह और विवेक के साथ इनका 
पालन पहले किया जाता था। देशवासियों के स्वातन्त्रय को सुरक्षित रखने के लिये 
ये उपबन्ध पहले पर्याप्त समझे जाते थे। मैं नहीं समझता कि यहां यह कहा जा 
सकता है कि अपराध प्रक्रिया संहिता के इन उपबन्धों का अनादर या उल्लंघन 
पहले बहुत से मामलों में हुआ है। फिर भी संविधान में हम इन उपबन्धों को 
रखने की आवश्यकता क्‍यों समझते हें? इस क्‍यों का उत्तर मिल जायेगा आपको 
वर्तमान घटनाओं से, देश में आज जो कुछ हो रहा है उससे, प्रान्तों में जिस तरह 
न्याय एवं व्यवस्था का प्रशासन चल रहा है उससे, अपने जारी किये अध्यादेशों 
से तथा उन विधियों से जिन्हें कि हमने केन्द्र में भी पास कर खखे हें। 


इसलिए, इस आशंका का कि देशवासियों का स्वातन्त्र. सुरक्षित न रहेगा, 
वास्तविक कारण यह नहीं है कि वर्तमान अपराध प्रक्रिया संहिता के उपबन्ध पर्याप्त 
नहीं हैं। इसका वास्तविक कारण यह है कि इन उपबन्धों का पहले तो काफी 
आदर किया जाता था पर आजकल यह बात नहीं है। आज इनका पहले का सा 
आदर नहीं रह गया है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि आज कल इन उपबन्धों 
को हम मान्यता नहीं दे रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो यह महसूस 
करते हैं कि अपने अपराध प्रक्रिया संहिता अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता द्वारा जो 
स्वातन्त्रय या अधिकार प्राप्त हैं, वह ऐसे हैं कि अब स्वतन्त्रता पा जाने के बाद 
उनका उपभोग यहां के देशवासी नहीं कर सकते हैं। यह मैं कोई अपनी ओर 
से नहीं कह रहा हूं बल्कि मैं उद्धृत कर रहा हूं श्री के.एम. मुन्शी जैसे विशिष्ट 
व्यक्ति के कथन को, जिन्होंने विधान-सभा में स्पष्ट शब्दों में यह कहा था कि 
अपराध प्रक्रिया संहिता के उपबन्ध अब अनुपयोगी और असामयिक हो गये हे, 
क्योंकि लोगों को अपराध करने की आदत पड़ गई है और अब इस संहिता पर, 
जिसके द्वारा उनको और स्वातन्त्रम मिल जाता है, अमल नहीं किया जा सकता 
है। इससे प्रशासन सम्बन्धी कार्यों की कठिनाई बहुत ही बढ़ जाती है। 

अगर यही विचारधारा है और यही मनोवृत्ति है तो फिर अनुच्छेद 5-क भी 
बहुत उपचारी सिद्ध नहीं हो सकता है। वर्तमान स्थिति अवश्य ही बड़ी भयावह 
है। हमें ऐसी घटनायें भी मालूम हैं, जहां प्रान्तों में लोगों का स्वातन्त्रय छिन गया 
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है। मैं आपके सामने दो मर्मस्पर्शी घटनाओं का उदाहरण रखता हूं, जिसे सुनकर 
सभा के प्रत्येक सदस्य को सोच विचार में पड़ जाना चाहिये। प्रान्तीय विधान-सभा 
के दो सदस्य, जो अठारह साल से कांग्रेस में थे और कांग्रेस टिकट पर चुने गये 
थे, बम्बई सरकार के आदेश से हिरासत में रख लिये थे। स्मरण रहे कि बम्बई 
में कांग्रेस ही शासनारूढ़ है। एक को रिहाई दी गई ]। महीना बाद और इस 
बीच में उसे कभी यह नहीं बताया गया कि उसके विरुद्ध अभियोग क्‍या है। बिना 
मामला चलाये और बिना दोषसिद्ध प्रमाणित किये उसे इतने दिनों तक हिरासत में 
रखा गया था। जब उसका स्वास्थ्य बिलकुल गिर गया तो सरकार ने कृपा कर 
उसे छोड़ने का आदेश दिया। दूसरे सज्जन अभी भी जेल में पड़े हैं। न उन पर 
मामला चलाया गया है और न उन्हें कभी यही बताया गया है कि उनके विरुद्ध 
अभियोग क्‍या है। और फिर सर्वोपरि उनके साथ सुकृत्य यह किया गया है कि 
उनको यह सूचना दी गई है कि चूंकि विधि द्वारा निर्धारित अल्पतम अवधि तक 
उनकी उपस्थिति विधान-सभा में नहीं रही है इसलिए वह प्रान्तीय विधान-सभा के 
अब सदस्य नहीं रह गये हैं। शासन के आदेश से वह हिरासत में रखे गये, जिससे 
विधान-सभा में उपस्थित होने से वंचित रहे और इसी आधार पर अब उनको 
विधान-सभा की सदस्यता से वंचित किया जा रहा है। इससे बढ़कर कानून की 
और क्‍या अवहेलना हो सकती है? अगर कानून के प्रति यही हमारा आदर-भाव 
है, अगर प्रान्तों की हुकूमतें इसी तरह काम करती हैं और हम न इस पर विचार 
कर सकते हैं और न ऐसे आदेशों के औचित्य पर कोई आपत्ति कर सकते हैं 
तो फिर मूलाधिकारों का कोई भी उपबन्ध हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकता है। 


अगर इस तरह की घटनाओं को आप रोकना चाहते हैं तो आपको इस अनुच्छेद 
में और बहुत से उपबन्ध रखने होंगे जिसके लिए शायद आप तैयार नहीं हैं। इस 
अनुच्छेद से स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता है। इसमें भी वही उपबन्ध हे 
जो अपराध प्रक्रिया संहिता में है। और अगर आप अपराध प्रक्रिया संहिता के उपबन्‍्धों 
का आदर करने पर तैयार नहीं हैं, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 
अनुच्छेद के इन उपबन्धों को भी आपके द्वारा कोई समादर नहीं प्राप्त हो सकता 
है। जैसा कि माननीय मित्र पं. ठाकुरदास भार्गव ने कहा है इस उपबन्ध को रखकर 
आप संसद के मार्ग में रोड़ा अटका रहे हैं। व्यक्तियों के स्वातंत्रम को अगर हम 
और विस्तृत करना चाहें तो आपका यह उपबंध उसमें बाधक होगा। प्रस्तुत उपखण्ड 
(3) के द्वारा सभी तरह के निवारक निरोध के मामलों के लिए आप एक प्रक्रिया 
निर्धारित कर रहे हैं। अगर राज्य का विधान-मण्डल या संसद ही आगे चल कर 
यह चाहे कि निरुद्ध व्यक्तियों के बारे में उदारता से काम लिया जाये तो संसद 
ऐसा नहीं कर सकेगी, क्‍योंकि आपने संविधान में इसके लिए एक उपबन्ध रख 
दिया है जिसे संसद बदल नहीं सकती है। इसलिए यह उपबन्ध सर्वथा अनावश्यक 
है। व्यक्ति को जितना बचाव अपराध प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों से मिलता है 
उससे किसी भी तरह ज्यादा बचाव आपके इस उपबन्ध से नहीं मिल पाता है। 
अगर आप यह समझते हैं कि अपराध प्रक्रिया संहिता का प्रान्तीय सरकारों को 
आदर करना चाहिये और व्यक्तियों को आदर करना चाहिये, तो इसके लिए कुछ 
न कुछ व्यवस्था जरूर करनी होगी ताकि इस बुराई को रोका जा सके। पर इसके 


लिए यह तरीका नहीं है जो आप अपना रहे हैं। अपनी तुच्छ राय तो यही हे। 
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फिर भी अगर इस अनुच्छेद को रखना ही चाहते हैं तो खण्ड (2) के लिए 
मैंने जो मसौदा दिया है उसे रखिये। इसकी इबारत आपके खण्ड से छोटी है। 
इसमें सार की बातों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, केवल भाषा में ही थोड़ा 
हेर फेर किया गया है। हां, खण्ड (3) के सम्बन्ध में श्री नज़ीरुद्दीन अहमद ने 
जो संशोधन रखा उसका समर्थन मैं जरूर करता हूं। अगर पूरे खण्ड को नहीं तो 
कम से कम खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) को हटाने कौ सिफारिश मैं जरूर 
करूंगा। इसमें जो उपबन्ध है उसके द्वारा तो संसद पर बन्धन लग जाता है और 
निरुद्ध व्यक्तियों को मुक्त करने के बारे में अगर वह कोई प्रक्रिया निर्धारित करना 
चाहे तो इस उप-खण्ड के कारण नहीं कर सकता हैं इस उपखण्ड से व्यक्ति के 
अधिकारों का विस्तार नहीं बल्कि न्यूनन हो जाता है। जहां तक मेरा निजी सम्बन्ध 
है, मैं इससे सहमत हूं कि कानून की अवहेलना को रोकने के लिए हमें बहुत 
कुछ करना होगा। माननीय मित्र पं. ठाकुर दास ने यह स्वीकार ही किया है कि 
स्वेच्छाचारिता हमारे रक्त में प्रवाहित हो रही है और सर्वत्र जो घटनायें हो रही 
हैं वह इस स्वेच्छाचारिता के ही स्पष्ट लक्षण हैं। गोलियां चलने की तथा लाठी 
चार्ज की कई घटनायें हुई हैं, पर इस बात का अनुसंधान करने की कहीं कोई 
कोशिश नहीं की गई कि इसके कारण क्‍या हैं और जनता की शिकायत क्‍या है। 
सम्पूर्ण देश में स्वेच्छाचारिता का इतना बोलबाला हो गया है, विधिसंगत शासन का 
ऐसा अभाव हो गया है कि सम्भव है, शीघ्र ही हम सभी एक दिन इसकी लपेट 
में आ जायें। जनता शासन से ऊबती जा रही है। अगर आप यह महसूस करते 
हैं कि शासन आज लोकप्रिय नहीं रह गया है तो इसके कई कारण हैं, पर दुर्भाग्य 
यह है कि इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 


इन बातों की तरफ अगर इसी तरह ध्यान देना है तो माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर 
से मैं यह अनुरोध करूंगा कि वह ऐसी व्यवथा करें जिससे कि समस्या का वास्तविक 
समाधान हो सके। इन उपबन्धों को रखने से तो यही होगा कि अभी जो स्वातन्त्रय 
प्राप्त हे, वह भी छिन जायेगा। अगर इसके लिए आप कठोर उपबन्ध नहीं रखना 
चाहते हैं तो फिर अनुच्छेद ॥5 में जो व्यवस्थायें हैं उन्हें ही ज्यों का त्यों रहने 
दीजिये। मैं उन्हीं से सन्तुष्ट हूं। अनुच्छेद 5-क को इस रूप में रखने से अच्छा 
यह है कि आप इसे बिल्कुल रखिये ही नहीं। 

आपसे मैं साग्रह यह कहना चाहता हूं, श्रीमान, कि स्थिति बड़ी गम्भीर हे। 
कानून के प्रति हमारा अवज्ञाभाव बढ़ता जा रहा है। हम अपने देशवासियों को शासन 
जिस रूप में कर रहे हैं उससे तो कहीं उदार शासन था विदेशी शासकों का। 
जिन अधिकारों को विदेशी शासकों ने जनता को प्रदत्त कर रखा था अरसा पहले 
सन्‌ 898 में, और जो पचास साल तक यहां बने रहे, जो कि यहां उनकी अवहेलना 
बहुत बार हुई है, उनको अब बिल्कुल मान्यता नहीं दी जा रही है। अगर आप 
इन अधिकारों को प्रतिष्ठित रखना चाहते हैं, अगर आप जनता के स्वातन्त्रय को, 
उनकी वैयक्तिक स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इसके लिए संविधान 
में 0 इससे कहीं अधिक सर्वांगीण उपबन्ध रखना होगा जो अभी आपने प्रस्तावित 
किया है। 


*श्री एच.वी. कामत (मध्य प्रान्‍्त और बरार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, 
डॉ. अम्बेडकर की स्वीकारोक्ति सुनकर सभा का चित्त प्रसन्‍न हो गया होगा। आपने 
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यह स्वीकार किया है कि सभा द्वारा पूर्व स्वीकृत अनुच्छेद 5 सनन्‍्तोषजनक नहीं 
है और यह बताया कि इस नवीन अनुच्छेद 5-क के द्वारा वह उस क्षति का 
निराकरण करना चाहते हैं जो अनुच्छेद 5 के कारण हो सकती है। “सर्वनाशे 
समुत्पन्ने अर्थ त्यजति पंडित:” की पुरानी कहावत के अनुसार आपने उस नवीन 
अनुच्छेद को स्वीकार कर आधा बचा लेने की सिफारिश की है। मैं चाहता तो 
यही हूं कि “अर्थ त्यजति पंडित:' का ख्याल कर हम इन नवीन अनुच्छेद को 
स्वीकार कर लेते। पर मैं ऐसा महसूस करता हूं, क्योंकि न तो नाम से ही और 
न अन्यथा ही मैं पंडित हूं, कि इसको स्वीकार करने में हमें आधा से ही हाथ 
नहीं धोना होगा बल्कि उससे कहीं ज्यादा से। यदि वस्तुतः “अर्ध त्यजति' की ही 
बात होती तो इसे स्वीकार करने में मुझे आपत्ति न होती। पर यहां तो आधा से 
कहीं अधिक का हमें त्याग करना पड़ रहा है। 


यही कारण है जो मैंने अपने संशोधनों की सूचना दी है जिनका अभिप्राय यही 

कि हम यथासम्भव अधिक से अधिक अधिकारों को बचा लें और अनुच्छेद 
5 को स्वीकार करने से जो क्षति हो सकती है उसका निराकरण कर लें। यदि 
सभा स्वीकृत अनुच्छेद 45 को पढ़े तो वह देखेगी कि उसमें विधि विहित 
कार्य-प्रणली का उल्लेख किया गया है। एक बार जब हमने यह अनुच्छेद स्वीकार 
कर लिया कि विधि-विहित कार्य-प्रणाली को छोड़ कर अन्य प्रकार किसी व्यक्ति 
को प्राण अथवा दैहिक स्वातंत्रय से वंचित न किया जायेगा तो मैं नहीं समझता 
कि इस सम्बन्ध में कार्य प्रणाली को निर्धारित करने का काम भावी संसद पर 
क्यों नहीं छोड़ दिया जाये। इस नवीन अनुच्छेद 5-क को संविधान में रखकर 
क्यों देश की भावी संसदों का हाथ बांधा जा रहा है? मेरी आशंका यह है कि 
भावी संसदों पर भरोसा न होने के कारण ही शायद यह उपबन्ध रखने की कोशिश 
की जा रही है। में यह नहीं कहता कि सभा को भावी संसद से डर है पर 
मसौदा-समिति को ऐसा डर जरूर है। उसको यह डर है कि संसद बुद्धिमत्ता के 
साथ कार्य-प्रणाली न निर्धारित करेगी। मुझे खेद है कि मसौदा-समिति ऐसे डर से 
प्रेरित होकर इस नवीन अनुच्छेद को प्रस्तावित कर रही है। इस समूचे अनुच्छेद 
को, जिसमें व्यक्ति को दैहिक स्वातंत्रय से वंचित करने के बारे में विधि और कार्य 
प्रणाली के लिए विस्तृत उपबन्ध रखे गये हैं, हम आसानी से संसद पर छोड़ सकते 

और वही इन सब बातों के लिए विधि बना लेती। वस्तुत: संविधान में इनको 
रखने की कोई जरूरत नहीं है और हम जबरदस्ती इन्हें यहां रख रहे हैं। हमारे 
प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 5 में इतना ही रखना पर्याप्त था कि व्यक्ति के प्राण 
एवं स्वातंत्रय को परम पवित्र समझा जायेगा और विधि-विहित कार्य-प्रणाली के अधीन 
ही कोई इनसे वंचित किया जायेगा। विस्तार की शेष बातों को संसद पर छोड़ा 
जा सकता था और वह आवश्यकतानुसार इस सम्बन्ध में उपबन्ध बनाती। 

अब मैं अपने संशोधनों को एक-एक करके उपस्थित करता हूं। पहले लेता 
हूं अपने संशोधन नं. 04 को जो आठवें सप्ताह की तीसरी सूची में आया है। 
मेरा प्रस्ताव यह हैः 

“कि संशोधन सूची । (अष्टम सप्ताह) के संशोधन नं. | में प्रस्तावित नवीन 

अनुच्छेद 45-क के खण्ड () में “85 500 85 ॥439 9०' (यथाशीक्र) 

शब्दों वेह स्‍थान पर फर्लाणढ खाल छ़ागांणा णा 5०एट०ा १89५5 
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भीटः 06 72०5! (गिरफ्तारी के बाद सात दिन बीतने के पहले) शब्द 
रख दिये जायें।'' 


यह तो एक सर्वविदित बात है, श्रीमान, कि पुलिस या अन्य प्राधिकारी जो 
किसी को गिरफ्तार करते हैं या हिरासत में रखते हैं वह हमेशा उचित और न्यायसंगत 
अभिप्रायों से ही प्रेरित होकर ऐसा नहीं करते हैं। प्रशासन के क्षेत्र में--एक जिला 
के प्रशासन में-मैंने कुछ साल तक काम किया है और इस नाते मुझे खुद यह 
अच्छी तरह मालूम है कि पुलिस लोगों को सुरक्षा या व्यवस्था सम्बन्धी कारणों 
के लिए ही गिरफ्तार नहीं करती बल्कि कभी-कभी तो सिर्फ अपनी पुरानी अदावट 
चुकाने के लिए या अपनी प्रतिशोध भावना को सन्तुष्ट करने के लिए लोगों को 
गिरफ्तार किया करती है। पुलिस या अन्य प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली अनुचित 
गिरफ्तारी की बुराई को दूर करने के लिए मैं अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं 
कि यहां यह स्पष्ट उपबन्ध रख दिया जाये कि गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को 
गिरफ्तारी से सात दिनों के भीतर गिरफ्तारी के कारणों से अवश्य अवगत करा 
दिया जायेगा। डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित अनुच्छेद में इसके लिए “यथाशक्य शीखघ्र' 
शब्द रखे गये हैं। बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि उसे गिरफ्तारी के समय ही 
यह बता दिया जाये कि वह क्‍यों गिरफ्तार किया जा रहा हे? 


*गाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: आपका अभिप्राय यह है। पर अपने संशोधन 
द्वारा आप स्थिति को और भी खराब कर हहे हें। 


*श्री एच.वी. कामतः फिर साफ-साफ अवधि क्‍यों नहीं यहां निर्धारित कर 
दी जाती है? “यथाशक्य शीघ्र' शब्दों की जगह आप “फौरन! शब्द रख दीजिये। 
मैं उसका स्वागत करूंगा। माननीया मित्र श्रीमती पूर्णिमा बैनर्जी ने भी इस पर संशोधन 
रखा है। उनका कहना है कि “यथा शक्य शीघ्र' शब्दों के आगे “अधिक से अधिक 
5 दिनों के भीतर” शब्द रखे जायें। मेरे ख्याल में 5 दिनों की अवधि इसके 
लिए बहुत लम्बी अवधि है। मेरी राय में सबसे अच्छा होगा 24 घण्टे के अन्दर 
बन्दी को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करा दिया जाये। पर अगर 24 घंटे के 
भीतर बन्दी को गिरफ्तारी के कारणों से सूचित करने पर आपको कोई अड्चन 
है तो सात दिनों के अन्दर उसे सूचित कीजिये। पर सात दिन से ज्यादा यह अवधि 
न जानी चाहिये। 

अब मैं अपने दूसरे संशोधन नं. 08 को लेता हूं। मैं यह प्रस्ताव रखता हूं: 

“कि संशोधन-सूची । (अष्टम सप्ताह) के संशोधन नं. में प्रस्तावित नवीन 

अनुच्छेद 5-क के खण्ड (2) में अन्त में प्रयुक्त '७४९579०' शब्द के 

आगे “ज़ा0 गधे ४रणितव डपता एला5इणा था ०एएगाप्रपा। एणफथाए ॥०४१' (जो 
ऐसे व्यक्ति को अपनी बात की सुनवाई का मौका देगा) शब्द रख दिये जायें।” 

*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: माननीय मित्र श्री कामत को मैं यह बता 
दूं कि इससे तो स्थिति और भी खराब हो जायेगी। “यथाशकय शीक्र' से अभिप्राय 
ही यही है कि अगर गिरफ्तारी के पहले नहीं तो गिरफ्तारी के बाद फौरन बन्दी 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाये। खण्ड (2) में कहा गया हे 
कि प्रत्येक व्यक्ति जो बन्दी किया गया है और हवालात में निरुद्ध रखा गया हे 
उसे गिरफ्तारी से 24 घंटे की कालावधि में निकटतम दण्डाधिकारी के समक्ष पेश 
किया जायेगा। कोई दण्डाधिकारी उसे और निरुद्ध रखने का आदेश देने के लिए 
अपने अधिकार का तब तक प्रयोग की न करेगा जब तक कि उसे यह न मालूम 
हो कि उसके विरुद्ध अभियोग क्‍या है। 


*भ्री एच.वी. कामतः आपराधिक मामलों में क्‍या प्रक्रिया बरती जाती है इसकी 
थोड़ी जानकारी मुझे भी है। ऐसे भी मामलों की मुझे जानकारी है जिनमें पुलिस 
ने अभियोग-पत्र या चालान मजिस्ट्रेट के सामने नहीं रखा है फिर भी मजिस्ट्रेट 
ने अभियुक्त को 5 दिनों तक हिरासत में रखने का आदेश दे दिया हेै। मैं ऐसे 
भी मजिस्ट्रेटें को जानता हूं जिन्होंने बिना इतना भी देखे कि आखिर मामले में 
जाहिर तौर पर क्या-क्या बात नजर आती है, अभियुक्त को पुनः हिरासत में भेज 
दिया है। दूसरी बात डॉ. अम्बेडकर ने यह कही कि वस्तुतः “यथाशक्य शीघ्र' से 
उनका मतलब “फौरन' से ही हे। 


*पाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: इसका मतलब यह हे कि हर हालत में 
24 घण्टे के अन्दर अभियुक्त को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करा ही दिया 
जायेगा। 


*आ्री एच.वी. कामतः मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कतिपय अनुच्छेदों की 
ओर, जिनमें “यथाशक्य शीघ्र” पद्‌ संहति का प्रयोग किसी सुनिश्चित अर्थ में नहीं 
किया गया है। उदाहरण के लिए आप अनुच्छेद 280 को लीजिये जो राष्ट्रपति 
की आपात शक्तियों के सम्बन्ध में है। 


“माननीय डॉ. बी,आर., अम्बेडकरः “यथाशक्य शीघ्र' पद्‌ संहति के अर्थ में 
प्रसंगानुसार कुछ अन्तर तो होगा ही। 


*भ्री एच.वी. कामतः में नहीं समझता कि सनन्‍्देह में पड़े वकीलों और 
न्यायाधीशों को समझाने के लिए और यह बताने के लिए संविधान में प्रयुक्त शब्द 
और पदसंहतियों का अर्थ क्‍या है, डॉ. अम्बेडकर सदा बने ही रहेंगे। मुझे खेद 
है कि इस देश के न्यायाधीशों और वकीलों के पथ प्रदर्शन के लिए डॉक्टर 
अम्बेडकर अमर होकर यहां नहीं बने रहेंगे। संविधान केवल डॉ. अम्बेडकर के 
जीवनकाल तक के लिए ही नहीं बनाया जा रहा है। बल्कि आने वाली पीढियों 
के लिये भी। मेरा ख्याल है कि हम यहां संविधान में जो कुछ रखें उसका सुनिश्चित 
अर्थ रहना चाहिये। 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: फिर तो आप अपना अमरत्व बडे सस्ते 
भाव में बेच रहे हें। 

*भ्री एच.वी. कामतः शरीर से अमर बने रहने की मुझे तो कोई इच्छा नहीं 
है। पर डॉ. अम्बेडकर के सम्बन्ध में ऐसा अवश्य प्रतीत होता है कि वह अमर 
बने रहने की ही कल्पना किये बेठे हैं। 
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शयाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: आपको यह मान लेना चाहिये कि इस 
संशोधन को रखकर आपने गलती की। 


*थ्री एच.वी. कामत: अगर डॉ. अम्बेडकर यह स्वीकार कर लें कि “यथाशक्य 
शीघ्र' पदसंहति का प्रयोग करके इन्होंने गलती की है तो मुझे कुछ नहीं कहना 
रह जायेगा। सच्ची बात स्वीकार करने में प्रतिष्ठा हानि समझ कर वह दुगराग्रह कर 
रहे हैं जो उनको शोभा नहीं देता हेै। 


अस्तु अब मैं पुनः अपने संशोधन नं. 08 की ओर आता हूं। मुझे खुशी हे 
कि श्रीमती पूर्णिमा बेनर्जी ने भी इसी आशय का एक संशोधन रखा है। इन दोनों 
संशोधनों का आशय यह है कि मंत्रणा-मण्डली बन्दी या निरुद्ध व्यक्ति को अपनी 
बात की सुनवाई का मौका देने के बाद ही मामले का निर्णय करेगी और जब 
तक कि सम्बंधित बन्दी व्यक्ति की बात वह न सुन ले, कभी भी मामले का 
फैसला न करेगी। जो अनुच्छेद डॉ. अम्बेडकर ने प्रस्तावित किया है उससे आपको 
यह भरोसा नहीं हो सकता है कि बन्दी व्यक्ति की बात सुनने के बाद ही मण्डली 
मामले का फैसला करेगी। मैं यह चाहता हूं कि अनुच्छेद में यह स्पष्ट उपबन्ध 
रख दिया जाये कि मंत्रणा-मण्डली अभियुक्त की या उसके वकील की बात सुनने 
के बाद ही तीन महीने से अधिक अवधि के लिए उसे हिरासत में रखने की 
सिफारिश करेगी। ऐसा उपबन्ध न रहने पर तो सम्भव है, मंत्रणा-मण्डली भूल कर 
बैठे और सरसरी तौर पर मामले में अपना फैसला दे दे। खास करके जब 
मंत्रणा-मण्डली के सामने बहुत से मामले विचाराधीन होंगे तो वह सरसरी तौर पर 
ही उन पर फैसला दे देगी। इसलिए हमें संविधान में स्पष्ट रूप से यह उपबन्ध 
रख देना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो बन्दी किया गया है या हिरासत में 
रखा गया है, अपनी बात कहने का मौका देने के बाद ही इस अनुच्छेद के अधीन 
उसे आगे हिरासत में रखा जायेगा। 

का मैं अपने संशोधन नं. 09 को उपस्थित करता हूं श्रीमान्‌। मेरा प्रस्ताव 
यह है; 

“कि संशोधन-सूची । (अष्टम सप्ताह) के संशोधन नं. में प्रस्तावित नवीन 

अनुच्छेद 5-क के उपखण्ड (2) के आगे यह नया उपखण्ड जोड़ दिया जाये-.. 

7 (29) 7२० ठहाब्रा726 छलाइणा शा] 96 5प्र)]००९१ 00 क्ञाफजरशंटव। ण लात 

क्‍]-#22ग]शा., 7 

[(2-क) किसी निरुद्ध व्यक्ति को किसी शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार 

का शिकार न बनाया जायेगा।] 

मेरा ख्याल है कि डॉ. अम्बेडकर को नहीं मालूम है कि ब्रिटिश अमलदारी 
में खासकर सन्‌ 942 में और उसके फौरन बाद के जमाने में निरुद्ध व्यक्तियों 
को बहुधा शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार का शिकार बनाया जाता है। एक या 
दो जेलखानों में जहां मैं खुद निरुद्ध रखा गया था मुझे इसकी निजी जानकारी हे 
कि कई बन्दियों को, खास कर के 'सी' श्रेणी के बन्दियों को, बुरी तरह पीटा 
गया है और तरह-तरह की यातनायें उनको पहुंचाई गई हैं। ऐसा भी हुआ है कि 
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[ श्री एच.वी. कामत] 


बन्दियों को पहनने को कोई वस्त्र नहीं दिया गया है और कड़ाके की सर्दी में 
नंगे ठिठुरता हुआ उन्हें रखा गया है। ऐसा भी हुआ है कि बन्दियों की कोठरियों 
में पानी भर दिया गया है और घण्टों बिचारों को सील भरे फर्श पर बिताने पड़े 
हैं। इससे न केवल उनके स्वास्थ्य पर ही अहितकर प्रभाव पड़ता था बल्कि कइ्यों 
को तो निमोनिया ने पकड़ लिया और वह बिचारे मर गये। आखिर केवल सनन्‍्देह 
के आधार पर ही तो किसी को निरुद्ध रखा जाता है। इसलिए उचित और न्यायसंगत 
यही है कि संविधान में यह साफ-साफ कह दिया जाये कि किसी बन्दी के साथ 
कोई शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार न किया जायेगा। पश्चिमी जर्मनी के नवीनतम 
संविधान में-बान संविधान में--जोकि संविधान-निर्माण में यह आखिरी बात नहीं है, 
देश में अव्यवस्था की स्थिति होने पर भी, जो राज्य के लिए बड़ी खतरनाक थी, 
संविधान रचयिताओं ने एक उपबन्ध इस आशय का रखा है कि किसी बन्दी के 
साथ कोई शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार न किया जायेगा। अपने संविधान की 
प्रस्तावना में हमने न्याय, स्वतन्त्रता, समता और बन्धुता के उच्च आदर्शों को मान्यता 
दी है और यह घोषणा की है कि हमारा सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतत्त्रात्मक गणराज्य 
नागरिकों को यह सब देगा प्रस्तावना के बाद के अध्याय तीन और चार को पढ़ने 
से यही आभास मिलता है कि प्रस्तावना के अनुसार ही संविधान में नागरिकों को 
सारे अधिकार प्रदत्त किये जायेंगे। पर ज्यों ज्यों आगे के अध्यायों की ओर आप 
बढ़ेंगे और खासकर जब आप संविधान के अन्त पर पहुंचेंगे तो आपको ऐसा मालूम 
होगा, गोया संविधान के निर्माताओं ने प्रस्तावगा की बातों को सर्वथा भुला ही दिया 
है। ऐसा मालूम पड़ता है मानो प्रस्तावना की बातों का उनको कोई स्मरण ही न 
रह गया हो। कहीं-कहीं और अनेक स्थलों पर, न्याय को अगर बिल्कुल अस्वीकार 
नहीं किया गया है तो उसकी प्राप्ति में विलम्ब करने वाले उपबन्ध जरूर रखे 
गये हैं और आप यह महसूस करेंगे मानो नागरिकों के स्वातंत्र को कुचला जा 
रहा है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि संविधान में इतने मूलाधिकारों को प्रदान 
करने की घोषणा करने के बाद हम उनका विखण्डन कर रहे हैं और कहीं-कहीं 
उनका सर्वथा अभिशून्‍्यन कर रहे हें। 


मेरा दूसरा संशोधन है नं. 3 का। 


*अध्यक्ष: श्रीमती पूर्णिमा बैनर्जी द्वारा उपस्थित किये गये संशोधनों के अन्तर्गत 
संशोधन नं. 3 ओऔर 4 की बातें भी आ जाती हें। 


*भ्री एच.वी. कामतः तो अपना दूसरा संशोधन नं. 6 को मैं अब उपस्थित 
करता हूं। यह संशोधन इस मसले की मूल बात से ताल्‍लुक रखता है और मेरे 
ख्याल में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। संशोधन यह हैः 


“कि संशोधन-सूची । (अष्टम सप्ताह) के संशोधन नं. | में प्रस्तावित नवीन 
अनुच्छेद 5-क खण्ड (4) के बाद यह नया खण्ड जोड़ दिया जाये; 


* 5) ॥०णज्ांग्रशक्रागाए भाशााए ०णाक्ा।९व का कीा5 भआ706९, ॥6 90ए&5 
टर्णाला26 णा 6 58फ्राशार (0फ्रा भाव 6 ज्ांशा (0प्रा5 प्रावा 
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भार 25 व ााए[र 202 एा का5$ (एणाशापाणा 35 7050०९६$ ॥6 
4हशा।एणा णए छुलशा$इणा$ प्रावक्ष कांड बांट शव] ॥0 96 5प्रशछ9थवव्त 
0० काएए०१व ० व्यवाश्परांबाल्त, 7 


[(5) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी इस अनुच्छेद के अधीन 
व्यक्तियों के निरोध के बारे में संविधान के अनुच्छेद 25 और 202 
के अधीन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को प्रदत्त की गई 
शक्तियां निलम्बित, निराकृत या समाप्त न की जायेंगी।] 


अपने इस प्रस्ताव पर कुछ कहने से पहले मैं डॉ. अम्बेडकर द्वारा उपस्थित 
किये गये प्रस्ताव के बारे में कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं यह जानता हूं कि 
मेरे संशोधन की भाषा कुछ अच्छी नहीं है। इसमें निहित सिद्धान्त को स्वीकार कर 
अगर वकील लोग इसे उपस्थित करते तो अवश्य ही वह इससे अधिक भाषा में 
लिपिबद्ध करते। डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश किये गये अनुच्छेद 5-क के खण्ड (4) 
में निवारक निरोध के बारे में विधि-निर्माण का अधिकार संसद को दिया गया हे। 
मैं यह जानना चाहता हूं कि यह खण्ड जिस रूप में उपस्थित किया गया है उससे 
निवारक निरोध सम्बन्धी विधि के अधीन निरुद्ध रखे गये व्यक्तियों के बारे में उच्च 
न्यायालयों को या उच्चतम न्यायालय को जे क्षेत्राधिकार प्राप्त है, खास करके उनको 
जो बन्दी प्रत्यक्षीकरण के लिए लेख निकालने का अधिकार है, वह तो नहीं समाप्त 
हो जाता है। यदि प्रस्तुत अनुच्छेद के द्वारा वह अधिकार नहीं समाप्त होता है तो 
मेरे इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर डॉ. अम्बेडकर यह स्पष्ट 
रूप से कह दें कि निरुद्ध व्यक्तियों के बारे में उच्च न्यायालयों को और उच्चतम 
न्यायालय को जो शक्ति और क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं और हिरासत में रखे गये व्यक्ति 
को बनन्‍्दी प्रत्यक्षीकरण-लेख जारी करने के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च 
न्यायालयों में अपील करने का जो अधिकार है, वह प्रस्तुत अनुच्छेद 5-क के 
द्वारा निराकृत नहीं होता है, तो मैं अपने संशोधन के लिए आग्रह नहीं करूंगा। 
अन्यथा इसके लिए मैं अवश्य आग्रह करूंगा। इस बात के बारे में कुछ भी नहीं 
कस है। यही कारण है जो अपना यह संशोधन मुझे सभा के समक्ष रखना 
पड़ा है। 


अनुच्छेद 280 को हम पास कर चुके हैं जिसके द्वार आपात की स्थिति में 
राष्ट्रति को असाधारण शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। संविधान के भाग 3--मूलाधिकार--के 
अधीन प्राप्त अधिकारों को लागू कराने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालयों या 
उच्चतम न्यायालय से अपील करने का जो अधिकार है वह, तथा इस सम्बन्ध 
में न्यायालयों को जो शक्तियां प्राप्त हें, वह सब इस अनुच्छेद 280 के अनुसार 
आपात की दशा में निलम्बित हो जायेंगे। मेरा ख्याल है कि अपने संविधान में 
केवल यही एक अनुच्छेद है जिसके द्वारा संविधान द्वारा प्रदत्त मूलाधिकारों को--इस 
बारे में व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त हैं उनको तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च 
न्यायालयों के अधिकारों को--निराकृत या समाप्त किया गया है। 


डॉ. अम्बेडकर ने अपनी वकक्‍्तृता में सम्पूर्ण स्वातन््य के समर्थकों का जिक्र 
किया है। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं सम्पूर्ण स्वातंत्रय का 
समर्थक नहीं हूं। 
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*अध्यक्ष: सम्पूर्ण स्वातंत्रय की चर्चा आज उन्होंने नहीं की है। 


*आ्री एच.वी. कामतः अगर मुझे ठीक याद है तो आपने इसकी चर्चा की 
है। (माननीय डॉ. अम्बेडकर ने स्वीकारात्मक रूप से सिर हिलाया) उन्होंने सम्पूर्ण 
स्वातंत्रय का जिक्र किया है। मैं इस सिद्धान्त का हिमायती नहीं हूं | 3०6 व्यक्ति को 
सम्पूर्ण स्वातंत्रय प्राप्त रहना चाहिये। किसी भी व्यक्ति को सम्पूर्ण स्वातंत्र्य 
नहीं प्राप्त्रर सकता है अगर वह समाज में रहना चाहता है। संसार का परित्याग 
कर अगर कोई पूर्णतः सन्‍्यासी बन जाये, न केवल नाम मात्र के लिए बल्कि 
सही सनन्‍्यासी बन जाये, तो बात दूसरी है। जिसे समाज में रहना है उसके वैयक्तिक 
स्वातंत्रय पर कुछ न कुछ प्रतिबन्ध तो रहेगा ही। प्रतिबन्धशून्य स्वातंत्रय देना किसी 
को सर्वथा स्वच्छन्द बना देना है। दुनिया भर में सर्वत्र शासनों के लिए यह एक 
सनातन समस्या रही है कि व्यक्ति के स्वातंत्रय का राज्य की सुरक्षा के साथ सामंजस्य 
या मेल कैसे बेठ सकता है। इस प्रश्न पर विचारकों का मत एक नहीं है। उन्होंने 
बिल्कुल परस्पर विरोधी मत दिये हैं। कुछ ने राज्य को बहुत महत्ता दी है और 
उसे व्यक्ति से बहुत बड़ी चीज़ माना है, उसे ऐसी सर्वोच्च सत्ता माना है जो व्यक्ति 
को निर्भय हो कुचलने का अधिकार रखती है। अन्य दूसरे विचारकों ने इस सिद्धान्त 
को प्रतिपादित करने की चेष्टा की है कि राज्य व्यक्ति के लिए होता है न कि 
व्यक्ति राज्य के लिए। राज्य व्यक्ति के लिए है तथा व्यक्ति राज्य के लिए हे, 
इसके बीच का एक सन्तुलित मार्ग हमें अपनाना होगा। हमें यह बता ध्यान में 
रखनी चाहिये कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने मिलकर किया है। इसका अस्तित्व 
व्यक्तियों के सम्मिलित क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। इसलिए हमें यह व्यवस्था 
जरूर करनी चाहिये कि राज्य व्यक्ति के इस दावे की कि उसे न्याय पाने का 
वैयक्तिक स्वातंत्रयम पाने का अधिकार है, कभी अन्यायपूर्वक अनुरूप से उपेक्षा न 
करे। अपने इस स्वतनत्र गणतंत्र के संस्थापकों को संविधान में इसकी व्यवस्था जरूर 
करनी चाहिये। व्यक्ति के स्वातंत्रय को अगर हम छीनते हैं, उसको निराकृत या 
समाप्त करते हैं बिना किसी समुचित कारण के, राज्य की सुरक्षा के हेतु नहीं 
बल्कि एक वर्ग विशेष के या अधिकारारूढ़ चन्द्‌ व्यक्तियों को अधिकार लिप्सा 
को तृप्त करने के लिए, तो मेरी समझ से ऐसा उपबन्ध सर्वथा निन्दनीय है। 


सवाल यह है कि डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित अनुच्छेद में ऐसे मामलों के 
लिए, जिनमें न्याय का दिखावा भी किये बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर 
लम्बी अवधि तक हिरासत में रखा जाता हो, उपचारार्थ कुछ उपबन्ध रखा गया 
है या नहीं। इस अनुच्छेद के खण्ड (4) में यह कहा गया है कि किन-किन 
परिस्थितियों में तथा किस प्रकार या प्रकारों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक 
निरोध को उपबन्धित करने वाली किसी विधि के अधीन तीन महीने से अधिक 
कालावधि के लिए. और अधिक से अधिक किस कालावधि के लिए निरुद्ध किया 
जा सकेगा, इसको संसद विधि द्वारा विहित करेगी। मान लीजिये, संसद के दिमाग 
में यही आ जाता है कि अभियुक्त को जीवन भर निवारक निरोध में रखना चाहिये 
और वह विधि द्वारा ऐसा ही विहित करती है तो उसे ऐसा करने से रोका कैसे 
जा सकता हे? सुतरां संरक्षण के लिए न्यायालयों को यह क्षेत्राधिकार प्राप्त रहना 
चाहिये कि ऐसे मामलों की सुनवाई कर वह फैसला दे सके कि किसी को निवारक 
निरोध सम्बन्धी विधि के अधीन गलत तो नहीं निरुद्ध रखा जा रहा है और 
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आवश्यकता से अधिक अवधि के लिए तो नहीं निरुद्ध रखा जा रहा है। यही 
कारण है जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में यह अधिकार निहित रखने 
का मैं संशोधन रख रहा हूं कि वह निवारक निरोध का उपबन्ध करने वाले प्रस्तुत 
अनुच्छेद के खण्ड (4) के अधीन निरुद्ध रखे गये व्यक्तियों के मामलों की सुनवाई 
करके उनके बारे में फैसला कर सकते हैं। पर जैसा कि मैंने कहा है, अगर इस 
अनुच्छेद के द्वारा उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का और 
उनके क्षेत्राधिकार का पा न्‍्यन नहीं होता है, तो फिर मेरा यह संशोधन अनावश्यक 
है। अगर ऐसी बात नहीं है तो मैं कहूंगा कि इस अनुच्छेद में यह एक खामी 

और व्यक्ति का स्वातंत्रय खतरे में पड़ जायेगा अगर अनुचित निरोध के विरुद्ध 
हम यहां कुछ संरक्षण की व्यवस्था नहीं कर देते हैं। हमें मालूम होना चाहिये कि 
पहले ब्रिटिश अमलदारी में अक्सर लोगों को अनुचित निरुद्ध रखा गया है। मेरा 
यह अभिप्राय नहीं है कि भविष्य में ऐसा किया ही जायेगा पर जब हमें यह मालूम 
है कि अंग्रेजों ने प्रायः केवल सन्देह के आधार पर या सिर्फ इस लिए कि कोई 
पदाधिकारी किसी नागरिक से प्रतिशोध लेना चाहता था, लोगों को बिना किसी समुचित 
कारण के निरुद्ध रखा है। तो इस सम्भावना को हमें दूर ही कर देना चाहिये। 


अपनी बात समाप्त करने से पहले में केवल एक बात और कहना चाहता 
हूं और वह यह है। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि यह संविधान मानो हम एक 
अल्पकालिक अवधि के लिए बना रहे हैं, हम यह समझ रहे हैं कि वह संविधान 
भी तब तक ही चालू रहेगा जब तक कि हम में से कुछ लोग अधिकारारूढ रहेंगे। 
किसी दीर्घकालीन योजना के आधार पर यह संविधान हम नहीं बना रहे हैं। क्‍या 
हममें से किसी ने यह भी सोचा है कि अगर कहीं ऐसे लोगों के हाथ शासन 
आ गया जो हमारे आदर्शों के, लोकतन्त्र सम्बन्धी हमारी विचारधारा के सर्वथा विरुद्ध 
हैं तो किस तरह वे इसी संविधान का उपयोग हमारे विरुद्ध करेंगे और हमारी 
स्वतन्त्रता को, हमारे अधिकारों को कुचलेंगे? यह संविधान जो हम बना रहे हें, 
हो सकता है हमारे लिए ही घातक सिद्ध हो जाये और हमी को अपने पाश में 
बांध ले। अगर ऐसा हुआ तो फिर संविधान में ऐसे उपबन्धों को रखने के लिए 
सिवाय रोने के और कोई चारा न रह जायेगा। मैं आशा करता हूं और ईश्वर से 
प्रार्था करता हूं, श्रीमान, कि संविधान बनाने में हम बुद्धिमत्ता से, दूरदर्शिता से काम 
ले सकें न केवल बुद्धिमत्ता से बल्कि एक दीर्घकालीन संविधान को दृष्टि में रखकर 
दूरदृष्टि से हम संविधान बना सकें। आशा है कि हम इस बात की कोशिश करेंगे 
कि जो संविधान हम बना रहे हैं, वह चन्दरोजा न हो, केवल हमारे ही जीवनकाल 
पर्यन्त न बना रहे, बल्कि हमारी आने वाली कुछ पीढ़ियां भी इसी पर अमल 
करें। पर अगर दुर्भाग्य से संविधान रचना में हम इस दृष्टिकोण से काम न ले 
सके तो फिर यह श्रुव जानिए कि बाइबिल की यह पुरानी बात बिना चरितार्थ 
हुए नहीं रह सकती कि जहां दूरदृष्टि नहीं है वहां लोगों का विनाश निश्चित हेै। 

*थ्री एच.वी. पातस्कर (बम्बई : जनरल): अध्यक्ष महोदय, है? च्छेद 5 को 
जिस तरह पास किया गया है उस पर यहां काफी बहस हुई है कानून की 
नियमानुसार कार्यवाही (07० 970०८55 ० 39) का उपबन्ध न रखने पर यहां अरसे 
तक बहस चली है। पुनः इस विषय को चलाकर उन सब बातों की पुनरावृत्ति 
द्वारा सभा का समय मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि मसौदा समिति के अध्यक्ष माननीय 
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डॉ. अम्बेडकर ने खुद यह बात कही है कि अनुच्छेद 45 जिस रूप में पास 
किया गया है उसे देखते हुए क्षतिपूर्ति के लिए अनुच्छेद 5-क को संविधान में 
रखना जरूरी है। अपनी बात मैं यहां अम्बेडकर के इस कथन से शुरू करूंगा 
और इसके पूर्व की बातों में मैं न जाऊंगा। मैंने तीन या चार संशोधन भेजे हें 
जिनका आधार वही प्रश्न है जिन पर यहां काफी बहस चल चुकी है और मैं 
उन सबकी चर्चा यहां नहीं करना चाहता। मैं केवल यह कोशिश करूंगा कि प्रस्तुत 
मसौदे में, अगर हो सके तो, कुछ सुधार करा दूं। मसौदे में सिद्धान्त सम्बन्धी सुधार 
तो मेरी समझ से केवल एक ही करना है बाकी सुधार तो गौण बातों को लेकर हें। 


मेरा पहला संशोधन है नं. 05 का जो यों है: 


“कि संशोधन-सूची ॥ (अष्टम सप्ताह) के संशोधन नं. | में प्रस्तावित नवीन 
अनुच्छेद 45-क के खण्ड (]) में “85 500 35 789 ४७८! (यथा शीक्र) शब्दों 
के स्थान पर “छ्ांगा। एथा9-0ए7/ 075” (चौबीस घण्टे के भीतर) शब्द 
रखे जायें।” 


जहां तक खण्ड के अभिप्राय का सम्बन्ध है, में सिर्फ पांच मिनट के लिए 
डॉ. अम्बेडकर का ध्यान अपनी बातों की ओर लेना चाहूंगा। इस सम्बन्ध में हम 
दोनों का मतैक्य है। “85 500॥ 85 789 ७०” पद संहति का भाष्य श्री कामत को 
समझाते हुए उन्होंने खुद यह कहा है कि इस पद संहति का अर्थ वही है जो 
नागागटतांआ०ए” (फौरन) शब्द का है। उनके अभिप्राय से मैं सर्वथा सहमत हूं. 
और यह कहूंगा कि “8४ 500॥ ४5 789 ७९! शब्दों की जगह एांगरा। एलशाए-तिपा 
#0०ए75” शब्द रख लिए जायें। खण्ड (2) में डॉ. अम्बेडकर ने यह कहा हे; प्रत्येक 
व्यक्ति जो बन्दी किया गया है और हवालात में निरुद्ध किया गया है, बन्दीकरण 
से 24 घण्टे के भीतर निकटतम दण्डाधिकारी के समक्ष पेश किया जायेगा और 
उस कालावधि से आगे दण्डाधिकारी के अधिकार के बिना यह हवालात में निरुद्ध 
नहीं रखा जायेगा। खण्ड () में यह कहा गया है, बन्दी को “यथाशक्य शीघ्र' 
बन्दीकरण के कारणों से अवगत कराया जायेगा। अब मान लीजिये कि पुलिस किसी 
को गिरफ्तार करती है और खण्ड (2) के अनुसार उसे दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) 
के सामने पेश कर देती है पर उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत नहीं कराती 
है क्‍योंकि खण्ड (2) के अधीन अपेक्षित इतना ही है कि 24 घण्टे के अन्दर 
बन्दी को दण्डाधिकारी के सामने पेश करना होगा। खण्ड (2) का प्रयोजन यह 
है कि पुलिस 24 घण्टे के अन्दर बन्दी को दण्डाधिकारी के समक्ष पेश कर दे 
और उक्त कालावधि से आगे उसे तभी निरुद्ध रखे जब कि दण्डाधिकारी ऐसा 
करने का प्राधिकार दे। बन्दी की बन्दीकरण के कारणों से अवगत कराने के प्रश्न 
से इस खण्ड (2) का कोई सम्बन्ध नहीं हे। खण्ड () का सम्बन्ध है इस 
प्रश्न से कि बन्दी को बन्दीकरण के कारणों से अवगत कराया जाये। इन दोनों 
खण्डों का सम्बन्ध दो भिन्‍न बातों से हे। किसी खास मामले के बारे में यह कहा 
जा सकता है कि बन्दी को 24 घंटे के अन्दर दण्डाधिकारी के सामने पेश कर 
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दिया गया है और दण्डाधिकारी ने यह प्राधिकार दे दिया हे कि उसे एक महीना 
या एक पखवारे के लिए और निरुद्ध रखा जाये, पर अभी तक 24 घंटे की अवधि 
बीत जाने पर भी बन्दी को बन्दीकरण के कारणों से अवगत नहीं कराया गया 
है। उनके अभिप्राय से मैं सर्वथा सहमत हूं। मैं उनका ध्यान इस बात की ओर 
आकृष्ट करना चाहता हूं कि खण्ड (2) का सम्बन्ध इस बात से है कि बन्दी 
को 24 घंटे के अन्दर दण्डाधिकारी के समक्ष जरूर पेश किया जाये और खण्ड 
() का सम्बन्ध इस बात से है कि बन्दी को बन्दीकरण और निरुद्ध रखने के 
कारणों से अवगत कराया जाये। ये दोनों खण्ड दो भिन्न विषयों के बारे में हं। 
मान लीजिये, किसी व्यक्ति को बन्दी किया जाता है और 24 घण्टे के अन्दर 
उसे दण्डाधिकारी के समक्ष पेश कर दिया जाता है। पुलिस पदाधिकारी के लिए, 
हम जानते हैं, मजिस्ट्रेट द्वार आगे निरुद्ध रखने का प्राधिकार प्राप्त कर लेना कठिन 
नहीं है। उसे फिर हिरासत में रख दिया जाता है और खण्ड () के अधीन यह 
अपेक्षित होने पर कि यथाशक्य शीघ्र बन्दी गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया 
जायेगा, उसे अभी तक यह नहीं बताया गया कि क्‍यों उसे बन्दी किया गया हेै। 
ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं डॉ. अम्बेडकर को यह सुझाव दूंगा--हमारे उद्देश्य 
एक हैं और हम सभी यह चाहते हैं कि प्रस्तुत खण्ड () और (2) के उपबन्ध 
वर्तमान अपराध प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों के आधार पर ही रखे जायें--कि इस 
संशोधन को मान लें। मैं उनसे अपील करूंगा कि यहां जो खामी रह गई है उसे 
वह दूर कर दें। 

इसलिए मैं यह कहता हूं कि “यथाशक्य शीघ्र' शब्दों के बजाय आप रखिये 
(24 घण्टे के अन्दर। आशा है माननीय डॉ. अम्बेडकर को यह समझोने में में 
सफल हो सका हूं कि खण्ड (]) और (2) दो भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए 
हैं और भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों के लिए लागू होते हैं। 'यथाशक्य शीघ्र' और “24 
घण्टे के अन्दर' दोनों पद संहतियों का एक ही अभिप्राय है। और फिर डॉ. अम्बेडकर 
तो मुझ से भी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वह यह कहते हैं कि बन्दी को फौरन 
उसकी गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करा देना चाहिये। अगर उनका यही अभिप्राय 
है तो में उनसे आग्रह करूंगा कि मेरे संशोधन नं. 05 को वह स्वीकार कर लें। 

संशोधन नं. 06 में भी उन्हीं उपबन्धों को प्रयोग में लाने की बात कही गई 
है जो अपराध प्रक्रिया संहिता में पहले से ही मौजूद हैं। अन्य कई तर्कों के साथ 
पं. ठाकुर दास भार्गव ने प्रश्न के इस पहलू की भी चर्चा की है जिसका उल्लेख 
मैंने अपने इस संशोधन में किया है। अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 6। के अनुसार 
पुलिस पदाधिकारी 24 घण्टे तक बन्दी को निरुद्ध रख सकता है। इसी सम्बन्ध 
में धारा 467 के परन्तुक में यह कहा गया है किः 

“परन्तु तृतीय और द्वितीय श्रेणी का कोई मजिस्ट्रे, जिसे खासतौर पर (प्रान्तीय 

सरकार द्वारा) इसके लिए अधिकार न प्राप्त हो, पुलिस की हिरासत में बन्दी 

को निरुद्ध रखने का प्राधिकार न देगा।” 

इस कानून के अनुसार निरोध की अवधि को बढ़ाने का अधिकार केवल प्रथम 
श्रेणी के मजिस्ट्रेट को या तृतीय और द्वितीय श्रेणी के उन मजिस्ट्रेटों को ही प्राप्त 
है जिन्हें खासतौर पर इसके लिए प्राधिकार दिया गया है। इस सम्बन्ध में मेरा संशोधन 
यह है कि “संशोधन-सूची ॥ (अष्टम सप्ताह) के संशोधन नं. | में प्रस्तावित 
नवीन अनुच्छेद 5-क के खण्ड (2) में “मजिस्ट्रेट” शब्द के आगे, जहां भी वह 
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प्रयुक्त हुआ है, रण मर ०७४७” (प्रथम श्रेणी के) शब्दों को जोड़ दिया जाये।” 
इन शब्दों को जोड़ने का क्या कारण है यह स्वत: स्पष्ट है। इस संशोधन के सम्बन्ध 
में भी यहां किसी को सैद्धान्तिक दृष्टि से कोई मतभेद न होगा। अपराध प्रक्रिया 
संहिता में अगर यह अधिकार केवल प्रथम-श्रेणी के मजिस्ट्रेटें को और तृतीय और 
द्वितीय श्रेणी के ऐसे मजिस्ट्रेटें को, जिनको इसके लिए खासतौर पर प्राधिकृत किया 
गया हो, दिया गया है तो मेरा ख्याल है कि संविधान में भी, जिस आशय का 
उपबन्ध माननीय डॉ. अम्बेडकर रखना चाहते हैं, वहां यह अधिकार केवल प्रथम 
श्रेणी के ही मजिस्ट्रेट को दिया जाना चाहिये। ऐसा क्‍यों होना चाहिये इसे बताने 
की जरूरत नहीं है क्‍योंकि नीचे श्रेणी के मजिस्ट्रेट: कौन लोग बनाये जाते हैं, न्याय 
और न्याय विज्ञान के बारे में उनके क्‍या विचार होते हैं, इसे हम सब भली भांति 
जानते हैं। शायद इसी लिए अपराध प्रक्रिया संहिता में संशोधन करना पड़ा था क्योंकि 
यह महसूस किया गया कि यह अधिकार तृतीय और द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट 
को देना--जब तक कि खासतौर पर उसको इसके लिए प्राधिकृत न किया गया 
हो--ठीक न होगा। इसलिए मैं यह अपील करूंगा कि यह अधिकार केवल प्रथम 
श्रेणी के मजिस्ट्रेटें को दिया जाये। 


इस मसले के सम्बन्ध में अपने एक साथी सदस्य से में विचार-विमर्श कर 
रहा था तो उन्होंने यह कहा कि कठिनाई यह है कि तृतीय और द्वितीय श्रेणी 
का मजिस्ट्रेट तो नज़दीक में कहीं भी मिल जायेगा पर प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट 
मिलना आसान नहीं है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि बन्दी को मजिस्ट्रेट 
के समक्ष पेश करने में जो समय लगे उसे यहां शामिल न किया जाये। जब नागरिक 
के स्वातंत्रय की सुरक्षा के लिए उपबन्ध रखा जा रहा है तो अच्छा यह होगा कि 
अभियुक्त को तृतीय या द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सामने पेश कराने के बजाय 
उसे प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रे:. के सामने पेश कराइये, भले ही इससे बन्दी को 
कुछ और अरसा तक हिरासत में क्‍यों न रहना पड़े। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से 
यह तो उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह पुलिस की रिपोर्ट से, कार्यपालिका 
के किसी पदाधिकारी की रिपोर्ट से प्रभावित हो जायेगा। इसी दृष्टिकोण से मैंने 
अपने संशोधन नं. 06 की सूचना दी है। आशा है डॉ. अम्बेडकर को यह संशोधन 
स्वीकार्य होगा। 


मेरा दूसरा संशोधन है नं. ।। का जो यों है: 


“कि संशोधन-सूची । (अष्टम सप्ताह) के संशोधन नं. | में प्रस्तावित नवीन 

अनुच्छेद 5-क के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) में ॥8ए9' शब्द के आगे 

0 ॥6 णांणा' शब्द जोड़ दिये जायें।” 

यह संशोधन शाब्दिक हेरफेर के लिए नहीं है बल्कि एक गम्भीर प्रश्न इसमें 
निहित है अतः इस प्रश्न पर जो मेरे विचार हैं उन्हें में सभा के समक्ष पेश कर 
उन पर जोर देना चाहता हूं। प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 5-क के खण्ड (2) में 
यह कहा गया है कि “प्रत्येक व्यक्ति जो बन्दी किया गया है और हिरासत में 
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निरुद्ध किया गया है, निकटतम दण्डाधिकारी के समक्ष इत्यादि, इत्यादि।” इसके 
खण्ड () में कहा गया है कि बन्दी को उसकी गिरफ्तारी के कारणों से अवगत 
कराया जायेगा। खण्ड (3) एक परन्तुक के ढंग का है या खण्ड (]) और 
(2) के लिए उसमें अपवाद बताया गया है। खण्ड (3) में कहा यह गया हे 
कि: इस अनुच्छेद कौ कोई बात नहीं लागू होगी उस व्यक्ति पर जो (क) तत्समय 
शत्रु अन्तर्देशीय है। जहां तक इस उपबन्ध का सम्बन्ध है इस पर कोई मतभेद 
हो नहीं सकता है। आगे चल कर उपखण्ड (ख) में यह कहा गया है--जो व्यक्ति 
किसी निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली किसी विधि के अधीन बन्दी या निरुद्ध 
किया गया है उसको भी इस खण्ड की कोई बात लागू न होगी। मेरा कहना यह 
है कि जहां तक कि निवारक निरोध सम्बन्धी विधियों का सम्बन्ध है, अपने नवीन 
लोकततन्त्रीय राज्य में इनमें एकरूपता रहनी चाहिये। फिलहाल भिन्‍न-भिन प्रान्तों ने 
अपने अलग-अलग कानून इस बारे में बना रखे हैं। बंगाल में एक कानून है तो 
मद्रास में का कानून है और बम्बई में एक तीसरा ही कानून है। इनके शब्दों 
में अन्तर हे, प्रयोजन में अन्तर है और उस प्रणाली में अन्तर है जिसके द्वारा 
उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार छीना गया है। इनके बारे में विभिन्‍न निर्वचन हें 
सुतरां इनके सम्बन्ध में बड़ी गुंजायश है। विभिन्‍न प्रान्तों के प्रचलित लोक सुरक्षा 
सम्बन्धी कानूनों में क्या खामियां हैं इसे कई सदस्यों ने यहां बताया है। इस सम्बन्ध 
में कुछ कह कर सभा का समय लेना बेकार है। 

बहैसियत एक वकील के मेरा कहना यह है कि इस सम्बन्ध में जो भी कानून 
हों उनमें एकरूपता रहनी चाहिये और सिर्फ संघ-शासन को ही ऐसे कानून बनाने 
का अधिकार रहना चाहिये। मुझ से यह कहा गया है कि चूंकि यह विषय समवर्ती 
सूची में रखा जा चुका है इसलिए अब इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता 
है। दुर्भाग्य से समवर्ती सूची बनते समय मैं यहां उपस्थित नहीं था कि अपने विचार 
व्यक्त करता। पर मेरी समझ से यह कठिनाई भी नहीं बाधक होती है क्‍योंकि 
समवर्ती सूची में, जेसा कि मुझे बताया गया है, लोक-सुरक्षा के बारे में कानून 
बनाने का उपबन्ध रखा गया है, पर राज्य की सुरक्षा के बारे में कानून बनाने 
का अधिकार एक मात्र संसद को दिया गया है। और फिर अगर समवर्ती सूची 
में यह रखा भी गया है तो संविधान में यह रखने में क्या नुकसान है कि जहां 
निवारक निरोध सम्बन्धी विधियों का सम्बन्ध है जिसमें व्यक्ति के स्वातंत्र्य का प्रश्न 
निहित है, खण्ड (3) में दिया गया अपवाद केवल संघ द्वारा स्वीकृत विधियों के 
सम्बन्ध में ही लागू होगा। अगर किसी प्रान्तीय शासन ने इस सम्बन्ध में कोई कानून 
बनाया है तो वह अनुच्छेद 5-क के उपबन्धों के ही अनुरूप होना चाहिये जिन्हें 
हम यहां रख रहे हैं, वह उन परिसीमाओं के अन्दर ही होना चाहिये जो व्यक्तियों 
के बन्दीकरण या निरोध सम्बन्धी विधियों के लिए रखी जा रही हे। 


इसलिए, मेरी समझ से न्यायसंगत यही है, उचित यही हे, देश के प्रशासन 
के लिए ओर हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए हितकर यही है कि व्यक्ति के स्वातंत्र्य 
पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में देश भर में एक सा कानून हो। इसके लिए भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रान्तों में भिन्‍न-भिन्‍न कानून रखने में कोई लाभ नहीं है। इस सम्बन्ध में कानूनों 
में एकरूपता न रहने से सारे देश पर बुरा असर पड़ेगा, केन्द्रीय शासन की प्रतिष्ठा 
पर घातक प्रभाव पड़ेगा, चाहे उन कानूनों को केन्द्रीय शासन ने पास किया हो 


या प्रान्तीय शासन ने। इसलिए मेरा कहना यही है कि प्रस्तुत संशोधन में एक सारवान 
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प्रश् निहित है और मसौदा-समिति से मैं अनुरोध करूंगा कि वह इस पर गम्भीरता- 
पूर्वक्क विचार करे। मेरा मतलब यह नहीं है कि पुनः मूल बात को उठाऊं या 
इस पक्ष या उस पक्ष को दोषी ठहराऊं। मैं जानता हूं कि "कानून की नियमानुसार 
कार्यवाही! (676 0०८५५ ० ]89) की बात जो यहां नहीं रखी गई उसके लिए 
डॉ. अम्बेडकर दोषी नहीं हैं जेसा कि एक वक्ता ने यहां संकेत किया है। इसमें 
दोष हम सबका है। इसके लिए मैं किसी से कम खिन्‍न नहीं हूं कि हमने ठीक 
काम नहीं किया। फिर भी मैं यही कहूंगा कि मसौदा समिति को एतदर्थ दोषी 
बनाने में या उन पर कोई आरोप करने में कोई लाभ नहीं है। असल खराबी यह 
है कि जब भी सभा के समक्ष ऐसा कोई गम्भीर प्रश्न आता है तो सदस्य उसकी 
ओर समुचित ध्यान नहीं देते। वह ऐसा क्‍यों करते हैं उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। 


मैं मसौदा समिति से यह अनुरोध करूंगा कि केन्द्रीय शासन के हित में, समस्त 
देश के हित में अच्छा यही होगा कि निवारक निरोध सम्बन्धी अप्रिय विषय के 
बारे में देश भर में एक तरह का कानून रखा जाये। अधिकृत सूत्रों से मुझे यह 
मालूम हुआ है कि ऐसे उपबन्धों को हमने यहां जिस तरह पास किया है उसके 
लिए विदेशों में भी हम दोषी ठहराये जा रहे हैं। ऐसी सूरत में क्या यह वांछनीय 
नहीं होगा कि इसके बारे में देश भर में एक सा कानून हो? हमने स्वतन्त्रता प्राप्त 
जरूर की है पर वह हमारे लिजए बिल्कुल नई चीज है। लोकततन्त्रात्मक ढंग पर 
चलना हमने सीखा नहीं हे और हमारी कई कार्रवाइयां ऐसी होती हैं जिनको नियंत्रित 
नहीं किया जा सकता है कि जिसके लिए बिना मुकदमा चलाये लोगों को हिरासत 
में रखना जरूरी हो जाता है। मेश कहना यह है कि इस समय जो कुछ हो रहा 
है उससे हमें गुमराह न होना चाहिये; हितकर सिद्धान्तों के आधार पर ही हमें चलना 
चाहिये और इसके बारे में अगर कानून की जरूरत पडे ही, तो इसे हमें संसद 
पर छोड़ना चाहिये क्‍योंकि संसद स्थिति पर तटस्थ हो शांतिपूर्वक विचार करके ही 
कोई कानून बनायेगी। प्रान्तीय शासन इस तरह सोच कर नहीं कानून बना सकता है। 


इसमें दूसरी खराबी यह है कि जब भी आप राज्य या प्रान्त को इस सम्बन्ध 
में कानून बनाने का अधिकार देंगे, वह आसान से आसान उपाय ही इसके लिए 
अपनायेगा क्‍योंकि मानव-प्रवृत्ति ही ऐसी होती है। जहां कहीं भी ऐसे खुराफात की 
सम्भावना दिखाई देगी जिसे कानून की साधारण प्रक्रिया द्वारा दबाने में दिक्कत होगी-- 
क्योंकि यह प्रक्रिया कुछ जटिल तो होती ही है--राज्य नागरिक की स्वतन्त्रता को 
ही कम करना चाहेगा और खुराफात को रोकने के लिए वैसा ही कानून बनायेगा। 
वस्तुत: मैं तो यह देखता हूं कि यह प्रणाली सफल नहीं हो पाई है। उल्टे, इससे 
हमारी लोकप्रियता कम हो गई है और हम लोग अप्रिय हो गये हैं। क्‍योंकि ज्यों 
ही आप किसी को लोक सुरक्षा सम्बन्धी किसी का न के अधीन बिना मुकदमा 
चलाये हिरासत में रख देते हैं वह श्लुब्ध हो उठता है और उसके समर्थकों को 
एक मौका मिल जाता है। इसलिए मेरी समझ से सर्वोत्तम यही होगा कि, अगर 
ऐसे कानूनों की जरूरत हो तो देश भर में वह एक तरह के हों और इनको पास 
करने का अधिकार केन्द्रीय संसद को ही मिलना चाहये जहां सभी राज्यों के प्रतिनिधि 
समवेत होते हैं और जो प्रान्तीय शासनों की अपेक्षा कहीं अधिक तटस्थता और 
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गम्भीरता के साथ स्थिति पर विचार करके ही कानून बनायेंगी। इसलिए मैं इस 
संशोधन को स्वीकार करने की सभा से सिफारिश करूंगा। 


यह एक सामान्य सी बात है। सम्भवत: मसौदा-समिति के ख्याल में भी यह 
बात थी जैसा कि प्रस्तुत अनुच्छेद के खण्ड (4) की इबारत से साफ जाहिर हे। 
अगर यह बात न होती तो इस खण्ड में इसका उल्लेख ही न आता। खण्ड (4) 
में यह कहा गया हेः 


“संसद विधि द्वारा निहित कर सकेगी कि किन-किन परिस्थितियों के अधीन 
तथा किस प्रकार या प्रकारों के मामलों में निवारक निरोध को उपबन्धित करने 
वाली किसी विधि के अधीन बन्दी किया गया कोई व्यक्ति तीन महीने से 
अधिक कालावधि के लिए निरुद्ध किया जा सकता है तथा उस अधिकतम 
कालावधि को भी विहित कर सकेगी जब तक के लिए ऐसा व्यक्ति निरुद्ध 
रखा जा सकेगा।” 


मेरा संशोधन यह है कि ये अपवाद केवल ऐसे ही व्यक्ति के बारे में लागू 
होना चाहिये जो निवारक निरोध को उपबन्धित करने वाली किसी संघीय विधि के 
अधीन बन्दी किया गया हो। आशा है यह संशोधन मसौदा-समिति को मान्य होगा। 


मेरा दूसरा संशोधन है नं. 2 का जिसमें यह कहा गया हैः 


“कि संशोधन सूची | (अष्टम सप्ताह) के संशोधन नं. | में प्रस्तावित नवीन 

अनुच्छेद 5-क के खण्ड (3) के परन्तुक के उपखण्ड (क) में “0 धा८ 

वृण्था०0 00 9७ ॥90707/०0” (अथवा नियुक्त होने की अर्हता रखते हैं) शब्दों 

को हटा दिया जाये।” 

खण्ड (3) के उत्तरार्ध के अंश में एक मन्त्रणा-मण्डली का उपबन्ध किया 
गया है क्‍योंकि सोचा यह गया है कि जब बिना मामला चलाये लोगों को निरुद्ध 
रखने का प्रयास किया जा रहा है तो उनके मामलों पर किसी स्वतन्त्र प्राधिकारी 
द्वारा विचार किया ही जाना चाहिये ताकि कार्यपालिका की कार्रवाई को, जिसके 
अधीन व्यक्ति का स्वातंत्रय छीना जा रहा हो, कुछ समर्थन तो प्राप्त हो जाये। 
हमें ऐसी घटनाओं का पता है जहां लोगों को लम्बी अवधि तक निरुद्ध रखा 
गया है। इसलिए यह ठीक ही सोचा गया है कि तीन माह के ऊपर अगर 
किसी को निरुद्ध रखना है तो इसे कार्यपालिका की मरजी पर न छोड़कर किसी 
निकाय पर छोड़ना चाहिये जो मामले पर विचार कर यथोचित निर्णय दे। इसलिए 
यह उपबन्ध एक हितकर उपबन्ध ही है। पर मैं यह चाहता हूं कि यहां 
2०० तृण्भ०१ 00 ७० ॥970०7०0” (अथवा नियुक्त होने की अर्हता रखते हें) 
शब्दों को हटा दिया जाये। मंत्रणा-मण्डली के उपबन्ध के पीछे मूल विचार 
ही यह है कि मामला ऐसे नन्‍्यायाधिकरण के सामने जाये या ऐसे प्राधिकारी 
के सामने जाये जो उस पर न्यायिक ढंग से विचार करने में सक्षम हो, जिसे 
इस काम का अनुभव हो या जो न्याय प्रशासन के काम से सम्बन्धित हो। 
किन्तु यहां यह कहना कि “७ 28 धष्शा०१ 00 96 १9०7०7००१” बिल्कुल 
खतरनाक बात होगी। यह तो मैं समझ सकता हूं कि मंत्रणा-मण्डली में उच्च 
न्यायालय के न्यायाधीश होने चाहियें जो उस काम को कर रहे हों। 
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[ श्री एच.वी. पातस्कर] 


यह भी समझ में आ सकता है कि मंत्रणा-मण्डली ऐसे लोगों से बननी चाहिये 
जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हों और विचारार्थ पेश किये गये मामलों 
पर न्यायिक ढंग से विचार कर सकते हों। 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी (मद्रास : जनरल): माननीय सदस्य क्‍या खुद अपने 
जैसे व्यक्तियों को मंत्रणा-मण्डली का सदस्य नहीं बनने देना चाहेंगे? 


*थ्री एच.वी. पातस्करः जी नहीं। जहां आपने नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों 
का दायरा यहां तक बढ़ाया नहीं कि यह उपबन्ध एक खतरे की चीज बन जायेगा। 
मंत्रणा-मण्डली के सदस्यों को सम्भवत: नियुक्त करेगी कार्यपालिका और इस उपबन्ध 
के द्वारा उसे एक छिद्र मिल जायेगा। यह कहना कि वर्तमान कार्यपालिका ऐसा 
अन्याय करेगी यह उचित नहीं होगा, पर सवाल यह है कि जब ऐसा छिद्र रहने 
दिया जाता है तो भविष्य में कार्यपालिका का जो भी प्रमुख होगा इससे लाभ उठाकर 
मंत्रणा-मण्डली में ऐसे आदमी भर सकता है जो इस काम के लिए योग्य न हों। 
वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसने कानून शास्त्र में डिग्री प्राप्त 
की है, वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है और न्यायाधीश 
होने के नाते वह मंत्रणा-मण्डली का सदस्य बनाया जा सकता है। पर अगर हम 
इस छिद्र को-“०ः ० पप०7०१ ॥0 ७० 9070०॥०0” शब्दों को--यहां रहने देते हैं 
तो इसका दुरूपयोग किया जा सकता है। इसके न रखने पर तो मंत्रणा-मण्डली 
में ऐसे लोग ही लिये जायेंगे जो न्यायाधीश हों, न्यायाधीश का काम कर चुके हों। 
यह जरूर है कि ऐसे भी कुछ प्रसिद्ध न्याय विशारद व्यक्ति आपको मिलेंगे जो 
न किसी न्यायासन पर हैं और न रहे हैं। पर इस छिद्र को रहने देने से यह 
होगा कि इससे विवेकशून्य कार्यपालिका ऐसे लोगों को मनोनीत कर सकती है जो 
उनके अपने आदमी होंगे। ऐसे बहुत से लोग हमें मिलेंगे जो उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश हैं या रह चुके हैं और मुझे विश्वास है कि ऐसा व्यक्ति जो इस पद 
पर काम कर चुका है वह ऐसे किसी आदमी से, जो ऐसे पद पर नहीं रहा है, 
कहीं अधिक स्वतन्त्रता और ईमानदारी के साथ मामलों पर विचार कर सकेगा। इस 
पर और विस्तार में जाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भी व्यक्ति आपको 
मिल सकते हैं जो न्‍्यायासन पर नहीं रहे हैं पर न्यायाधीशों से भी योग्य हैं पर 
वांछनीय यही है कि मंत्रणा-मण्डली में ऐसे ही लोग हों जो न्यायाधीश के रूप 
में काम कर चुके हों। इसी दृष्टिकोण से अपना यह संशोधन नं, 2 मैंने यहां 
पेश किया है। 


अपनी वक्‍तृता समाप्त करते हुए अब मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक 
शक्य हो सका है, मैंने “कानून की नियमानुसार कार्यवाही” (07८ .700०८७५ 0 ]8७) 
सम्बन्धी मतभेद की चर्चा यहां नहीं चलाई है। मुझे प्रसन्‍नता है कि डॉ. अम्बेडकर 
ने और मसौदा-समिति ने इस कमी का निराकरण करना पसन्द किया और इस 
पद्‌ संहति को न रखने से जो क्षति हो सकती है उसकी पूर्ति के लिए नवीन 
अनुच्छेद 5-क के उपबन्धों को संविधान में स्थान देना ठीक समझा। मसौदा-समिति 
से मेरा कोई विवाद नहीं है पर जिस उद्देश्य से इस नवीन अनुच्छेद को रखा 
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जा रहा है उसकी पूर्ति यहां और सनन्‍्तोषजनक रूप से की जानी चाहिये ताकि 
अनुच्छेद 45 जन्य क्षति को नवीन अनुच्छेद 5-क के द्वारा पूर किया जा सके, 
जिससे कि उनकी आशंका का निराकरण हो, जिनको दुर्भाग्य से आज ऐसे अन्य 
कई कानूनों के कारण कष्ट भुगतना पड़ रहा है। 


इसलिए सभा से मैं यही सिफारिश करूंगा कि वह मेरे संशोधनों को स्वीकार 
करे। जहां तक कि मेरे संशोधन नं. 705: और 06 का सम्बन्ध है इसके अभिप्राय 
के बारे में मसौदा समिति में और मुझमें सर्वथा कोई मतभेद नहीं है। संशोधन नं. 
05 के बारे में तो कोई मतभेद है ही नहीं। जहां तक नं. 06 का सम्बन्ध 
है इसमें वही उपबन्ध रखे गये हैं जो अपराध प्रक्रिया संहिता में वर्तमान हैं और 
मैं नहीं समझता कि मसौदा-समिति अपराध प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों से मुकरना 
चाहती है। मेरा ख्याल यही है कि यह अधिकार केवल प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों 
को ही रहना चाहिये। द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेटों द्वारा दिये गये अधिकार पर भरोसा 
करना ठीक नहीं है। अवैतनिक मजिस्ट्रेटें को रखना हमने बिल्कुल उठा नहीं दिया 
है। उल्टे मैं तो यह देखता हूं कि इनको स्थायी रूप से रखने की कोशिश की 
जा रही है। क्‍यों ऐसा किया जा रहा है इस पर मुझे इस बहस के सिलसिले 
में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए, मेरी समझ से तो अच्छा यही होगा 
कि हम अपराध प्रक्रिया संहिता के सिद्धान्तों का अनुगमन करें और इस अधिकार 
को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटें के ही हाथ में दें ताकि न्याय के सम्बन्ध में हमें 
कुछ निश्चितता रहे। संशोधन नं. ] में यह कहा गया है कि ऐसे विषयों के 
बारे में सारे देश के लिए एक सा कानून लागू होना चाहिये। बावजूद इस बात 
के कि इस विषय को हमने समवर्ती सूची में रख दिया है, हम यहां रख सकते 
हैं कि यह अपवाद केवल ऐसे ही व्यक्तियों के लिए लागू होगा जो संघ द्वारा 
स्वीकृत किसी विधि के अधीन बन्दी और निरुद्ध किये गये हैं। आशा हे 
मसौदा-समिति को मेरे विचार जचेंगे। 

संशोधन नं. !2 केवल इस अभिप्राय से रखा जा रहा है कि जनता में यह 
अनुभूति पैदा हो सके कि वर्तमान स्थिति के अनुरूप इस सम्बन्ध में जो सर्वोत्तम 
व्यवस्था हो सकती है वही रखने का हम प्रयास कर रहे हैं, हम यथाशक्य यह 
चेष्ट कर रहे हैं कि सबके साथ न्याय हो, अन्याय न हो और उन लोगों को, 
जो आज दुर्भाग्य से निरुद्ध पड़े हैं, उनको हम समुचित मौका दे रहे हें। 

मसौदा-समिति से और इस सभा से मैं अपने इन संशोधनों को स्वीकार करने 
की सिफारिश करता हूं। 

*थ्री आर.के. सिधवा (मध्य प्रानन्‍्त और बरार: जनरल): मैं यह प्रस्ताव रखता 
हूं, श्रीमान्‌: 

“कि संशोधन-सूची | (अष्टम सप्ताह) के संशोधन नं. | में प्रस्तावित अनुच्छेद 

]5-क के खण्ड (3) के अन्त में यह परन्तुक जोड़ दिया जाये:-- 

“[7#0जश966 90 गा ॥6 ९३४९ ए भाए छपरा छलइणा 50 702टण्गालथावल्त (0 

68&6020700707 38 59९6 ॥॥ 5प्र)-0]875९ (3) ० ८975९ (3), ॥6 009 92700 0 ॥8$ 
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[श्री आर.के. सिधवा] 


वललशा।णा ड4] ॥0 रछाशाव 069ण4 रा 7005 .970श060 ॥॥6 406ए509 
304 ॥95 वा ॥5 [09055९550 का€ट क्राव था॥]6 €शंवेद्ञाए्ट ॥90 इप्ला छश$इणा 
[5 8 $0प्राट ए ९णाग्राप005$ वरच्चा/आ 00 6 996 थाव 6 80069. 7 


[परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिसके लिए खण्ड (3) के उपखण्ड 
(क) में दिये गये निरोध की सिफारिश की कई है, निरोध की कुल अवधि 
9 महीने से ऊपर न जायेगी बशर्ते कि मंत्रणा-मण्डली के पास इस बात का 
प्रत्यक्ष और पर्याप्त साक्ष्य हो कि कि वह व्यक्ति राज्य एवं समाज के लिए 
सतत संकट का कारण है।] 


प्रस्तुत अनुच्छेद को पढ़ते समय मैंने यह जानना चाहा कि आया इसके द्वारा 
नजरबन्द को कुछ छूट या सुविधा मिलती है या उनके लिए अपराध प्रक्रिया संहिता 
या भारतीय दण्ड विधान संहिता में जो उपबन्ध रहे हैं वह और भी कठोर कर 
दिये गये हें। 


मेरा ख्याल यह है, श्रीमान, कि प्रस्तावित अनुच्छेद के द्वारा नजरबन्दों को कोई 
रियायत या सुविधा नहीं मिलती है। यह तो मैं महसूस करता हूं कि नजरबन्दों 
के लिए जो वर्तमान कानून हैं, उनमें कोई कठोरता इस अनुच्छेद के द्वारा तो नहीं 
आती है, पर इस अनुच्छेद में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए इसे 
संविधान में स्थान दिया जाये। इस तरह के मामलों के लिए संविधान में लचीले 
उपबन्ध होने चाहियें ताकि देश की स्थिति के अनुसार कानून बनाये जा सकें। मौजूदा 
हालात में हमें ख्याल रखना होगा वस्तुस्थिति का, यानी शान्ति का, स्थिरता का और 
लोक व्यवस्था का और इन बातों को देखते हुए संविधान में कठोर उपबन्धों का 
रखना ठीक नहीं है जो सम्भवतः उस समय के लिए, जब कि देश की शान्ति 
खतरे में होगी, वांछनीय नहीं हो सकते हैं। मैं यह देखता हूं, श्रीमान, कि प्रस्तुत 
अनुच्छेद के खण्ड () और (2) तो अपराध प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों के 
प्रतिछवि मात्र हैं जेसा कि यहां कई सदस्यों ने कहा है। खण्ड (3) में मंत्रणा-मण्डली 
की स्थापना का उपबन्ध रखा गया है। ऐसी मन्त्रणा-मण्डली तो यहां पहले से ही 
अस्तित्व में है आगे भी बन सकती है। पहले भी नजरबन्दों से सफाई मांगी जाती 
थी और मंत्रणा-मण्डली, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से बनी होती थी, 
सम्बन्धित शासनों के मामले के बारे में अपनी राय दे दिया करती थी। मंत्रणा-मण्डली 
सम्बन्धी उपबन्ध भी कोई नई चीज नहीं हे। 


खण्ड (4) में यह कहा गया है कि संसद इस सम्बन्ध में विधि बना सकती 
है और निरोध की तीन माह की अवधि को वह और बढ़ा सकती हेै। मेरे संशोधन 
में यह कहा गया है मंत्रणा-मण्डली के सामने मामला जाने पर वह इस बात का 
ख्याल रखेगी कि बन्दी 9 महीने से ऊपर न नजरबन्द रखा जाये और 
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9 माह के ऊपर नज़रबन्द रखने का निर्णय वह तभी दे सकती है जब कि उसके 
पास इसका पक्का प्रमाण हो कि नज़रबन्द व्यक्ति समाज के लिए एक खतरा है, 
एक अभिशाप है और समाज के स्वातंत्रय को नष्ट करने पर वह तुला हुआ हे। 
अवश्य ही ऐसे व्यक्ति के शमन के लिए जो हमारे समुचित स्वातंत्रय को हिंसात्मक 
उपायों द्वारा ध्वंस करने पर 3 हुआ है, आप जो भी कानून बनाइये, मैं आपके 
साथ हूं। ऐसे व्यक्ति को कभी शरण न मिलनी चाहिये और न उसको रक्षा मिलनी 
चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरा यह निश्चित मत है। पर मैं यह जरूर कहूंगा कि 
जो लोग सिर्फ सन्देह के आधार पर नज़रबन्द किये गये हैं उनको हमें पूरा बचाव 
देना चाहिये। इस प्रयोजन के लिए प्रस्तुत कक च्छेद में कोई उपबन्ध नहीं रखा गया 
है। उल्टे मैं यह देखता हूं कि नज़रबन्द हर तरफ से बांध दिया गया है। 
हमें यह मालूम है, श्रीमान, कि ब्रिटिश अमलदारी में नज़रबन्दों को जेल में डाल 
दिया गया था और बाद में विधान मण्डल ने यह कानून बनाया था कि निरोध 
की अधिकतम अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है और बाद में चलकर 
यह अवधि दो साल कर दी गई थी। प्रस्तुत अनुच्छेद में निरोध की कोई अधिकतम 
अवधि नहीं विहित की गई है और इसके अनुसार किसी को अनिश्चित अवधि 
के लिए निरुद्ध किया जा सकता है। मंत्रणा-मण्डली कह सकती है कि निरोध 
जारी रखा जाये। आज इस सम्बन्ध में जो होता है वह यह है। नज़रबन्द से यह 
हु जाता है कि नज़रबन्दी के खिलाफ उसे कुछ कहना है क्‍या? इसके सिवाय 

कुछ नहीं होता है। अभियुक्त के वक्तव्य और खुफिया पुलिस को रिपोर्ट पर 
विचार करके न्यायाधीश अपनी राय दे देते हैं। मैं निजी तौर पर यही महसूस करता 
हूं कि अभियुक्त के विरुद्ध जो भी आरोप और साक्ष्य हो, वह उसे जरूर मिलना 
चाहिये ताकि वह यह बता सके कि उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप सही हैं 
या गलत। अभियुक्त के वक्तव्य के बाद न्यायाधीशों को मामले पर विचार करना 
चाहिये? पर यह ठीक नहीं है कि महज 5288 की रिपोर्ट पर न्यायाधीश 
एक तरफा फैसला दे दे। अभियुक्त यह जरूर कि “किसलिए आप मुझे 
नज़रबन्द रख रहे हैं? वह अभियोग क्या है जिसके लिये मैं नजरबंद किया जा 
रहा हूं। आप मुझसे सफाई मांगते हैं। में यह कहता हूं कि मैं कतई दोषी नहीं 
हूं मी कृपया रिहा कीजिये।” दूसरी तरफ न्यायाधीश यह कहेगा कि “आपको 
नज़रबन्द रखने के पर्याप्त कारण हैं इसलिए आपको एक अनिश्चित अवधि तक 
नज़रबन्द रखा जायेगा।” यह तो कोई उचित व्यवस्था नहीं है। में तो नहीं देखता 
कि इस अनुच्छेद के द्वारा वर्तमान व्यवस्था में कोई भी सुधार किया गया है। देश 
में इस समय जो हालत है उसे मैं समझता हूं पर इसके लिए एक अवधि निर्दिष्ट 
होनी चाहिये। सारी बातों को न्यायाधीशों की मरजी पर हमें न छोड़ना चाहिये। मैं 
ऐसा महसूस करता हूं कि अभियुक्त के विरुद्ध जो आरोप हों वह सबको मालूम 
हो जाने चाहिये। मंत्रणा-मण्डली को यह कहना चाहिये कि 388 व्यक्ति 
को इसलिए निरुद्ध किया गया है कि वह समाज के लिए का कारण है 
वह समाज के स्वातंत्रय को नष्ट करने पर तुला हुआ है। ऐसी व्यवस्था से जनता 
को शासन के प्रति विश्वास होगा और वह यह समझेगी कि उस व्यक्ति को एक 
अनिश्चित अवधि तक निरुद्ध रखना ही ठीक है, वह इसी के लायक है। हो सकता 
है कुछ खास खास मामलों में अभियुक्त के विरुद्ध लगाये आरोपों को गुप्त रखना 
जरूरी हो। पर ऐसे व्यक्तियों को जब आप नज़रबन्द करना चाहते हें तो नज़रबन्दी 
के कारणों से तो जनता को अवगत करा ही देना ठीक होगा। अन्यथा जनता के 
मन में इस बात को लेकर सन्देह और आशंकायें पैदा होंगी कि अमुक व्यक्ति को 


आखिर क्‍यों निरुद्ध रखा जा रहा हे। 
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इस दृष्टिकोण से मेरा संशोधन स्पष्ट है। उसमें यह कहा गया है कि कोई 
व्यक्ति 9 महीने से अधिक अवधि तक निरुद्ध न रखा जायेगा और अगर उसे 
आगे निरुद्ध रखना हो तो उसके विरुद्ध इस बात का स्पष्ट साक्ष्य होना चाहिये 
कि वह बड़ा खतरनाक और हिंसात्मक व्यक्ति है, समाज के लिए वह खतरे का 
कारण है और फैसले के जरिये यह सब घोषित हो जाना चाहिये। जनता को इससे 
अवगत करा देना चाहिये कि न्यायाधीशों की राय यही है कि उसे निरुद्ध रखा 
जाये क्‍योंकि उनके पास इसके पर्याप्त साक्ष्य हैं कि वह समाज के लिए खतरनाक 
है। अगर ऐसा संशोधन अनुच्छेद में कर दिया जाता है तो इस अनुच्छेद को रखना 
औचित्यपूर्ण माना जा सकता है। अनुच्छेद 5 जनता को स्वातन्त्रय प्रदान करता है। 
उसमें यह कहा गया है कि देश के कानूनों के अधीन रहते हुए हर कोई कुछ 
भी करने का स्वातंत्र; रखता है। उसको सम्पूर्ण स्वातंत्रय नहीं दिया गया है। देश 
के कानूनों के अधीन ही उसे अपने स्वातंत्रयाधिकार का प्रयोग करना होगा। मैं यह 
नहीं कहता कि हर आदमी को सम्पूर्ण स्वातंत्रय मिलना चाहिये। देश के कानूनों 
के अधीन रहते हुए ही उसे अपने स्वातंत्रयाधिकार पर अमल करने का अधिकार 
होना चाहिये। पर अनुच्छेद 5-क में तो मैं यह देखता हूं निरुद्ध रखे जाने वाले 
व्यक्ति को कोई भी रियायत या सुविधा कतई दी ही नहीं गई हे। उल्टे मैं तो 
ऐसा महसूस करता हूं कि इस अनुच्छेद के द्वारा आप उसे सर्वथा असहाय अवस्था 
में डाल रहे हैं। तरह-तरह के कानूनों को संविधान में लिपिबद्ध कर आप उसे 
सदा के लिए बन्दिश में डाल रहे हैं। 


इसलिए मेरी समझ से तो संविधान में अनुच्छेद 5-क को रखने में कोई 
ओऔचित्य नहीं है। इसके लिए संसद वर्तमान है। कानून बनाने का काम करती है 
संसद और वही देश की स्थिति को देखते हुए समय-समय पर कानून बना देगी। 
ऐसा उपबन्ध आप संविधान में क्‍यों रख रहे हें? ऐसे अनुच्छेद को संविधान में 
रखना तो राज्य के लिए अहितकर होगा। संविधान में आप इसे रखना ही किसलिए 
चाहते हैं? क्‍यों नहीं संसद पर छोड़ देते हैं? निरुद्ध किया गया व्यक्ति, हो सकता 
है बिल्कुल निर्दोष हो। आखिर राज्य की व्यवस्था पदाधिकारी ही चलाते हैं और 
उनकी मनोवृत्ति क्या होती है इसे हम भली भांति जानते हैं। पदाधिकारी तो आखिर 
पदाधिकारी ही ठहरे। उन्हें तो एक निश्चित प्रक्रिया का ही अनुगमन करना पड़ता 
है इसलिए अच्छे से अच्छे लोकतन्‍्त्रीय शासन में भी बहुधा सम्भावना इस बात 
की रहती है कि कानूनों का दुरुपयोग होगा। ऐसी हालत में नज़रबन्द को जो केवल 
सन्देह के आधार पर नज़रबन्द किया है, समुचित रक्षा प्राप्त रहनी चाहिये। मेरा 
कहना यही है। जो लोग समाज के स्वातंत्रय को नष्ट करने पर तुले हैं उनसे मुझे 
कोई सहानुभूति नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को तो किसी तरह की सहानुभूति नहीं मिलनी 
चाहिये। इस प्रयोजन के लिए अगर मसौदा-समिति कोई कठोर व्यवस्था भी इस 
अनुच्छेद में रखना चाहती है तो मैं उसके साथ हूं। पर अन्य किसी प्रयोजन के 
लिए अगर कोई कठोर कानून यहां रखा जाता है तो मैं साथ नहीं दे सकता। हमें 
मालूम है कि वर्तमान समय में भी शान्तिपूर्ण प्रदर्शों के लिए या अन्य ऐसी बातों 
के लिए पदाधिकारियों ने लोगों को गिरफ्तार कर निरुद्ध कर दिया है और बाद 
में फिर मन्त्रियों ने जब यह महसूस किया कि ऐसा करना ठीक नहीं है तो उन्हें 
छोड़ दिया गया हेै। जेसा मैंने कहा इस अनुच्छेद के द्वारा तो वर्तमान स्थिति में 
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कोई भी सुधार नहीं होता है। आखिर किसी प्रयोजन के लिए जब कोई उपबन्ध 
आप रखते हैं, कोई अनुच्छेद रखते हैं तो उसके लिए कुछ छूट या स्वातंत्रय तो 
नागरिकों को देंगे 


“अध्यक्ष; आप तो अपनी बातों की पुनरावृत्ति कर रहे हें। 


*आ्री आर.के. सिधवा: इस संशोधन को रखने में मेरा क्‍या उद्देश्य है यह 
मैं कह ही चुका हूं। सभा से मैं इस बात की सिफारिश करता हूं कि वह इसे 
स्वीकार करे। 


*डॉ. बख्णी टेकचन्द (पूर्वी पंजाब : जनरल): मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता 
हूं, श्रीमानः 


“कि अनुच्छेद 5-क के खण्ड (3) के परन्तुक में यह नया खण्ड जोड़ 
दिया जाये: 


*(89) 45 500॥ 38 7749 96 क्वीश्ा ॥6 धारणा ॥6 92०४50, ॥6 ९207705 
णा जाता ॥6 ॥85 >6ला धा।रछ6व शीत 96 ०णगाप्रांट.०0 (0 
ग़र, भाव ॥6 जाती] 96 गराग्यालत 9 ॥6 ॥439 उफगाशों हटा 
ल्ञागाधांणा 35 ॥6 66च्ञा25 00 ॥976, जाला आ9 96 929९०९6 
छएरणर 6 34एा509 8097 +र्शढला९त 00 का $5प्र7-208प05९ (9) 


[(कक) व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद यथाशकय शीघ्र उसे गिरफ्तारी के कारण 
बता दिये जायेंगे और यह कह दिया जायेगा कि वह उस सम्बन्ध 
में जो भी सफाई देना चाहता हो दे सकता है जिसे उपखण्ड (क) 
में निर्दिष्ट मंत्रणा मण्डली के समक्ष पेश कर दिया जायेगा।] 


यह एक हल्का सा संशोधन है, श्रीमान, और आशा है डॉ. अम्बेडकर इसे स्वीकार 
कर लेंगे और अनुच्छेद 5-क में इसे रख लेंगे। अनुच्छेद की कठोरता बहुत कुछ 
कम की जा चुकी है और इस प्रयोजन के लिए, आशा है, वह इसे भी मान 
लेंगे। कई प्रान्तीय विधान-मण्डलों द्वारा स्वीकृत सुरक्षा सम्बन्धी अधिनियमों में जो 
उपबन्ध रखे गये हैं उनसे आगे यह संशोधन नहीं जाता है। उदाहरण के लिए 
लोक-व्यवस्था को बनाये रखने के लिए जो अधिनियम नं. | अभी सन्‌ 947 
में मद्रास में पास किया गया है (76 ४३०४5 'शिक्वा॥शाक्ाए6 एण एप्रग0० 006 
2८०) उसके खण्ड (3) में यह कहा गया हे 


“जब किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार द्वारा धारा 2 की उपधारा 
(।) के अधीन कोई आदेश निकाला जायेगा तो, प्रान्तीय सरकार आदेश से 
प्रभावित होने वाले व्यक्ति को, जहां तक कि उन बातों को प्रकाश में लाये 
बिना उसे सूचित किया जा सकता है जिनका प्रकाशित होना उनकी समझ से 
लोक हित के प्रतिकूल होगा, उन कारणों को, जिनके आधार पर उसके विरुद्ध 
आदेश निकाला गया है तथा अन्य ऐसी बातों को, जो उनकी समझ से इसके 
लिए पर्याप्त होंगी कि वह अगर चाहे तो आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन कर 
सके, उसे सूचित करेगी। और वह व्यक्ति उस अवधि के अन्दर जो इसके 
लिए प्रान्तीय सरकार विहित करे, उस आदेश के विरुद्ध लिखित अभ्यावेदन 
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दे सकता है और प्रान्तीय सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह उस व्यक्ति 
के अभ्यावेदन सम्बन्धी अधिकार की उसे सूचना दे दे और अभ्यावेदन देने 
का उसे अवसर प्रदान करे। 


(2) उपधारा (॥]) में निर्दिष्ट अभ्यावेदन की प्राप्ति के बाद, या यदि 
अभ्यावेदन नहीं आया तो अभ्यावेदन के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति पर, 
प्रान्‍्नीय सरकार उपधारा (3) के अधीन निर्मित मंत्रणा-मण्डली के समक्ष उन 
कारणों को पेश करेगी जिनके आधार पर उस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश निकाला 
गया हे और अगर आदेश निकाला गया हे प्रान्तीय शासन के अधीनस्थ किसी 
प्राधिकारी या पदाधिकारी द्वारा तो धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन उसके 
द्वारा किया गया प्रतिवेदन और अभ्यावेदन, यदि सम्बन्धित व्यक्ति ने कोई दिया 
है-इत्यादि इत्यादि.......... 


उपधारा के शेष अंश को दुहराने की यहां कोई जरूरत नहीं है। मद्रास के 
अधिनियम में यह उपबन्ध रखा गया हे। 


“डिफेंस ऑफ इण्डिया एक्ट” के अधीन निर्मित नियमों में भी आपको इसी 
तरह के उपबन्ध मौजूद मिलेंगे। सभा के कतिपय माननीय सदस्य जिनके विरुद्ध 
सन्‌ 942 में और उसके बाद के आने वाले वर्षों में 'डिफेंस ऑफ इण्डिया एक्ट! 
के अधीन कार्रवाई की गई थी, उन्हें यह याद होगा कि जिन कारणों के आधार 
पर उन्हें नज़रबन्द किया गया था उनकी सूचना उन्हें दी गई थी और उनसे यह 
का गया था कि अगर वह चाहें तो नज़रबन्दी के खिलाफ अभ्यावेदन दे सकते 
| 


सन्‌ 99 में जो कुख्यात रौलट एक्ट पास किया गया था जिसके विरुद्ध 
हमारे परम श्रद्धेय नेता महात्मा गांधी ने महान आन्दोलन चलाया जिसके परिणतिस्वरूप 
देश दासता के बन्धन से मुक्त हुआ है, उसमें भी इस तरह के उपबन्ध रखे गये थे। 


इंग्लैंड में 'डिफेंस ऑफ रीअल्म एक्ट' के अधीन निर्मित विनियमों में जो 94 
में भी प्रभावी थे जब कि प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा था और “डिफेंस ऑफ रीअल्म 
एक्ट” बनाया गया था और जो बाद में सन्‌ 939 में भी प्रभावी थे जब कि 
आपात की अवस्था घोषित की गई थी और देश में गिरफ्तारियां और नजरबन्दियां 
शुरू हो गई थीं ऐसा ही उपबन्ध रखा गया था। 


जैसा कि मैंने अभी कहा है, 947 के मद्रास वाले अधिनियम -“[न८ 
४७०75 ४ं॥209706 ए एप9॥0 070७ ७८”---में भी इस तरह का उपबन्ध रखा 
गया है। दूसरे प्रान्तों में भी इस तरह के अधिनियमों में कुछ न कुछ इस आशय 
का उपबन्ध रखा गया है। उदाहरण के लिए बम्बई में एक सीमित हद तक यह 
उपबन्ध है कि जिन कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति को बन्दी और निरुद्ध 
किया गया है उसकी सूचना उसे दी जायेगी और उससे कहा जायेगा कि अगर 
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वह चाहे तो अपनी सफाई पेश कर सकता हेै। हां इस बात का उपबन्ध नहीं 
रखा गया हे कि उसकी सफाई किसी नन्‍्यायाधिकरण या स्वतन्त्र मंत्रणा-मण्डली के 
समक्ष पेश की जायेगी। सफाई का उपबन्ध केवल कार्यपालिका के विचारार्थ रखा 
गया है जो उस पर विचार करके या तो उसे रिहा कर देगी या पूर्वादेश का समर्थन 
करेगी अथवा और आगे किसी अवधि के लिए जो उसे ठीक जंचे, उसे निरुद्ध 
रखने का आदेश देगी। संयुक्तप्रान्त में भी यह उपबन्ध तो रखा गया है कि अभियुक्त 
अपनी सफाई दे सकता है पर यह उपबन्ध नहीं है कि उसकी सफाई किसी निष्पक्ष 
न्‍्यायाधिकरण के सामने रखी जायेगी। बंगाल में जो नवीनतम कानून इस सम्बन्ध 
में बना है वह और भी संकुचित है। 


मेरा निवेदन यह है कि इस प्रक्रिया के विरुद्ध गम्भीर आपत्ति की जा सकती 
है और संविधान में ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिये कि अपने विधिनिर्माता, चाहे केन्द्र 
में या प्रान्तों में कहीं भी इस तरह का कानून न बना सकें। हमें इस बात का 
ख्याल रखना चाहिये कि हमारे विधान-मण्डल इस सम्बन्ध में उससे आगे न जायें 
जो विदेशी शासन ने यहां रौलट एक्ट में रखा था या सन्‌ 942 में भारत रक्षा 
अधिनियम (])«2०॥०८ ० पञ09 4०) में रखा था अथवा इंग्लैण्ड में जो 'डिफेंस 
ऑफ रीअल्म एक्ट' में, रखा गया था। मैंने जो संशोधन रखा है उसका निचोड 
यही है, श्रीमान्‌। 


प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 5-क के खण्ड (3) में डॉ. अम्बेडकर ने यह कहा 
है कि ऐसे व्यक्तियों से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, रह चुके हैं, अथवा 
नियुक्त होने की अर्हता रखते है, मिल कर बनी मंत्रणा-मण्डली ने तीन महीने की 
उक्त कालावधि की समाप्ति के पर प्रतिवेदन नहीं किया है कि ऐसे निरोध के 
लिए उसकी राय में पर्याप्त कारण हैं।” मंत्रणा-मण्डली की राय का मूल्य ही क्‍या 
होगा जब कि अभियुक्त का वह कथन जो उसने सफाई में कहा है उसके सामने 
नहीं रखा जायेगा? उस सूरत में तो मंत्रणा-मण्डली के सदस्यों को उन कागजात 
के आधार पर ही अपनी राय देनी होगी जो कार्यपालिका द्वारा उनके सामने रखे 
जायेंगे और वह कागजात भी प्रायः पुलिस की रिपोर्ट या किसी पदाधिकारी या खुफिया 
की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किये गये होंगे। उन कागजात के आधार पर दी 
गई राय एक तरफा राय ही समझी जायेगी। अगर, अभियुक्त ने सफाई के रूप 
में जो कुछ कहा है वह मंत्रणा-मण्डली के सामने नहीं रखा जाता है तो फिर 
ऐसे तीन व्यक्तियों की जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, रह चुके हैं अथवा 
नियुक्त होने की अर्हता रखते हैं, मंत्रणा-मण्डली बनाने का जो उद्देश्य है वही खत्म 
हो जाता है और अभियुक्त तब तक सफाई ही नहीं दे सकता जब तक कि उसे 
यह न बताया जाये कि उसके विरुद्ध आरोप क्‍या है, वह केवल सन्देह के आधार 
पर निरुद्ध किया गया है या इसके लिए कोई ठोस कारण है। मैं यह कहूंगा कि 
यह एक बिल्कुल बुनियादी अधिकार है जो अभियुक्त को प्राप्त रहना ही चाहिये। 
शायद इस संशोधित नवीन अनुच्छेद में यह बात भूल से छूट गई है और मगर 
ऐसा है तो आशा करता हूं कि डॉ. अम्बेडकर मेरे संशोधन को स्वीकार कर इस 
कमी को पूरा कर देंगे। 

अब आपकी अनुमति से, श्रीमान, सरसरी तौर पर चन्द बातें प्रस्तावित नवीन 
अनुच्छेद के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा और उसके बाद चन्द शब्द कहना चाहूंगा 
इस पर आये संशोधनों के बारे में जिन्हें यहां पं. ठाकुर दास भार्गव तथा अन्य 
माननीय सदस्यों ने उपस्थित किया हे। 
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मैं यह महसूस करता हूं--और मेरी इस स्पष्टोक्ति के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं-कि 
यह अनुच्छेद 5-क जिसे मसौदा-समिति ने सभा के समक्ष रखा है, एक भयंकर 
प्रतिगामी उपबन्ध है और इसलिए मैं तो सभा से यह अनुरोध करूंगा कि वह इसे 
सर्वधा अस्वीकार कर दे और संविधान में इसे कतई स्थान न दे। मैं पूछना चाहता 
हूं डॉ. अम्बेडकर से, श्री मुन्शी से तथा अपने महान विधि विज्ञान वेत्ता श्री अल्लादी 
कृष्णस्वामी अय्यर से जिनका सांविधानिक-विधि का ज्ञान देश में किसी से कम 
नहीं है और जिन्होंने मसौदा-समिति को बहुत कुछ दिया है, कि क्‍या दुनिया में 
ऐसा कोई भी लिपिबद्ध संविधान है जिसमें बिना मुकदमा चलाये नागरिकों को शान्ति 
काल में भी इस तरह निरुद्ध रखने का उपबन्ध रखा गया है? गम्भीर आपात की 
स्थिति में, उदाहरणार्थ जब कि देश युद्ध में फंसा हो, मूलाधिकारों को भी निलम्बित 
रखने के लिए उपबन्ध रखे गये हैं। पर ऐसी स्थिति को छोड़कर शान्ति काल 
के लिए तो कहीं भी किसी संविधान में बिना मुकदमा चलाये नज़रबन्द रखने का 
कोई उपबन्ध नहीं है। यह उपबन्ध तो जापान के संविधान में भी नहीं जिसका, 
मसौदा-समिति का कहना है कि, वह अनुगमन कर रही है। जापान का संविधान 
बनाया गया था सन्‌ 96 में जब कि युद्ध में परास्त होकर वह विजेता शक्तियों 
अर्थात्‌ अमेरिका और अन्य मित्र राष्ट्रों द्वार नियुक्त एक डिक्टेटर के चरणों के 
नीचे चित्त पड़ा था। 


जिस रूप में यह अनुच्छेद रखा गया है उसमें तो मैं समझता हूं कि नागरिकों 
को मूलाधिकार देने के बजाय यह प्रान्तीय विधान मण्डलों को इस बात की पूरी 
आजादी दे रहा है कि वह ऐसे कानून बना सकते हैं जिसके अधीन किसी को 
बिना मामला चलाये बन्दी किया जा सकता है और ऐसी अवधि तक निरुद्ध रखा 
जा सकता है जिसे वह ठीक समझे। हां निरोध की अधिकतम अवधि क्‍या होगी 
इसे संसद पर छोड़ा गया हे। 


इसके द्वारा नागरिकों को कोई भी मूलाधिकार नहीं प्राप्त होता है बल्कि 
कार्यपालिका को स्वातंत्रय छीनने की स्वाधीनता जरूर प्राप्त होती है। मुझे आश्चर्य 
हो रहा है इस बात पर कि आखिर मसौदा-समिति के सदस्यों ने जिनमें बड़े-बड़े 
धुरन्धर विधिशास्त्र वेत्ता हैं, केसे इसे रखना पसन्द किया है। वस्तुतः यह बड़े आश्चर्य 
की बात है कि मसौदा-समिति के सदस्य अपने पूर्व निर्णय से इतनी दूर हट कर 
अब इस अनुच्छेद 5-क को कैसे पेश कर रहे हैं। आपकी अनुमति से श्रीमान, 
मैं इस अनुच्छेद का इतिहास सभा के समक्ष रखूंगा जिससे पता चलेगा कि 
मसौदा-समिति के सदस्य उस उच्च स्तर से जहां वह शुरू में थे किस तरह गिर 
कर अब अन्ततोगत्वा इस निम्न स्तर पर आये और चाहते हैं कि सभा इसे स्वीकार 
कर ले। 


हमारे कानून मन्त्री डॉ. अम्बेडकर एक बडे वकील हैं। धुरंधर विधिशास्त्र विशारद 
और सांविधानिक विधि के प्रकाण्ड पण्डित हैं। पर मैं पूछता हूं कि, अभी जिस 
उच्च पद पर वह आसीन हैं उस पर आसीन होने के पूर्व उन्होंने मसौदा-समिति 
के सामने क्‍या प्रस्ताव रखा था? सन्‌ 947 में संविधान-सभा के पहली बार समवेत 
होने के बाद ही सदस्यों से कहा गया था कि वे संविधान के प्रारूप के बारे 
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में अपने सुझाव दें। इसके बारे में अनेक सुझाव आये थे। उस समय अम्बेडकर 
संविधान-सभा में एक गैर-सरकारी सदस्य थे। यह गद्दी उस समय उन्हें नहीं मिली 
थी जिस पर कि आज वह आसीन हैं और मैं सादर कहूंगा कि वह इसके सर्वथा 
योग्य हैं और योग्यता के साथ इसका निर्वाह कर रहे हैं। 947 के शुरू में उन्होंने 
इस सम्बन्ध में अपने सुझाव दिये थे जिन्हें एक पुस्तिका के रूप में “इांत्वाट5 थ्ाव 
शा]07॥65--एी4॥ भर ॥0ा' 729॥8 भव 0ए (0 40(प्रा8 ॥था का ॥6 (7णाशापाणा 
रण #०० [709” (राज्य और अल्पसंख्यक वर्ग--उनके अधिकार क्‍या हैं तथा स्वतन्त्र 
भारत के संविधान में उन्हें केसे प्राप्त किया जाये) शीर्षक देकर सदस्यों में वितरित 
किया गया था। इस पुस्तिका के पृष्ठ 9 पर “नागरिकों के मूलाधिकार” शीर्षक 
अनुच्छेद 2 में यह कहा गया हैः 


“० 9896 शो] ॥976 0 शाणिए6 क्षाए 4ए9 0 टप्रशणा जञगरंटा 8४9 ४07१72९८ 
॥6 .7ण62९5 0ण व्ाप्रा॥]65 एण लाशशा$., छा 809 भए 509४6 6०९77ए८ भा 
7०5० ०? 2, [90209 24 9707शाजह जरात0पा 076 [#00655$ 0 99, 07 (९५ 
00 का५ 9९85० जाता व8 [प्रांइवलाणा स्वप्न [06लांगा ए 9ए.7 


[कोई राज्य ऐसा कोई कानून न बनायेगा और न ऐसे किसी कानून और रूढ़ि 
को प्रवर्तन में लायेगा जिनसे नागरिकों के अधिकारों या विमुक्तियों का न्यूनन 
होता हो। और न कोई राज्य कानून की नियमानुसार कार्यवाही के बिना किसी 
व्यक्ति को प्राण, स्वातन्त्र और सम्पत्ति के वंचित करेगा और न अपने 
राज्य-क्षेत्रान्तणत किसी व्यक्ति को विधि का समान-संरक्षण देने से इन्कार करेगा।] 


यह है सुझाव जो डॉ. अम्बेडकर ने संविधान-सभा की मंत्रणा-समिति (७०एं४०छ 
(0०णाां।००) को दिया था मार्च सन्‌ 947 के प्रारम्भ में। गैर-सरकारी सदस्य 
की हेसियत से तब आप यह राय रखते थे। 


इसके बाद आई दूसरी मंजिल जब संविधान-सभा की मंत्रणा-समिति ने इस 
मसले पर विचार शुरू किया। जेसा कि आपको मालूम ही है, मूलाधिकारों तथा 
अल्पसंख्यक वर्गों के सम्बन्ध में जो मंत्रणा-समिति बनाई गयी थी वह उन समितियों 
में थी जिन्हें संविधान-सभा ने सबसे पहले बनाया था और इसके सभापति थे सरदार 
वललभ भाई पटेल। इस समिति में बहुत से सदस्य थे जिनमें मसौदा-समिति के 
तीन प्रमुख सदस्य डॉ. अम्बेडकर, श्री मुन्शी तथा श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर 
भी थे इस समिति ने अपना प्रतिवेदन 23 अप्रैल सन्‌ 947 को पेश किया था 
जिसमें उसने कतिपय मूलाधिकारों को संविधान-सभा द्वारा स्वीकृत किये जाने की 
सिफारिश की थी। इस प्रतिवेदन (रिपोर्ट) में भी “कानून की नियमानुसार कार्यवाही ” 
(07८ [70०८७ ० ]9७) सम्बन्धी खण्ड को प्रमुख स्थान दिया गया था। समिति का 
प्रतिवेदन सभा के सामने विचारार्थ रखा गया 949 के अप्रैल में। समितियों के 
प्रवेदनों की जो पहली माला संविधान-सभा के कार्यालय द्वारा निकाली गई थी उसके 
पृष्ठ 28 पर एक सूची दी गई है “न्याय्य मूलाधिकारों” की। इसके पृष्ठ 29 
पर अनुच्छेद 9 में यह कहा गया है-- 


2398 ] भारतीय संविधान सभा [5 सितम्बर सन्‌ 949 ई. 


[डॉ. बख्शी टेकचन्द] 


“0० एछशा$इणा आधी] 06 6कएए८व ०0 क5 काल ० [9009 एशञागि0प्रा व76 .70९655 
ण 49ए, ॥07 शत] काए 9250 96 वल्मां2व ०(प४॥9 ४९6 ॥96 ]8ए जाता] 
6 राणा ण 6 पशांगा.? 


[संघ के राज्य-क्षेत्र में किसी व्यक्ति को, कानून की नियमानुसार कार्यवाही को 
छोड़ कर अन्य प्रकार उसके प्राण या स्वातंत्रय से न वंचित किया जायेगा और 
न किसी व्यक्ति को कानून के सामने समता से वंचित किया जायेगा।] 


सभा के खूब सोच विचार करने के बाद इस उक्त अनुच्छेद को रखना तय 
किया था और मसोदा-समिति को इसी के आधार पर मसौदे का प्रारूप बनाने का 
निदेश दिया था। 


पर मसौदा-समिति ने क्या किया? उसने अपनी बैठक की और इस मसले पर 
विचार कर संविधान का प्रारूप तैयार किया जो फरवरी सन्‌ 948 में सदस्यों को 
दिया गया। इसमें जो अनुच्छेद 5 मसौदा-समिति ने रखा उसकी रचना अप्रैल सन्‌ 
947 के निश्चयानुसार न करके एक सर्वथा भिन्‍न ढंग से की गई। प्रारूप में 
जो अनुच्छेद 5 रखा गया है वह यों हैः-- 


“0 छल$इणा शाबा] 96 १क्एल्व ए कां$ काट ण छल$इणाओं 92०५, पका 
३०८०काए ॥0 छ90०९९फ7/6 ९४90॥8॥66 99 99. रा आा॥। भा 9श$0 0९ 
वल्ांस्व वुप्थभाज 966 ॥6 ]4ए ० ॥6 ९वपगे [706०० ण 76 879$ शांत 
6 दात0765 ए वावा॥. 7 


[भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को अपने प्राण, देहिक स्वातंत्रय से विधि 
द्वारा नियत कार्य प्रणाली को छोड़कर अन्य प्रकार न वंचित किया जायेगा और 
न किसी व्यक्ति को विधि के सामने समता से अथवा विधियों के समरक्षण 
से वंचित रखा जायेगा।] 


इस तरह “07८ [॥0०८८५५ ० 99” (कानून की नियमानुसार कार्यवाही) शब्दों को 
न रखकर जिनका कि इंग्लैण्ड और अमेरिका दोनों ही देशों में एक निश्चित अर्थ 
हो गया है क्‍योंकि वहां स्वतंत्रता के लिए कार्यपालिका विरुद्ध जनता ने शताब्दियों 
तक संघर्ष किया था, मसौदा-समिति ने “82८णकाह 0 छएा0०८०एस्‍८७ ९४३४॥६5॥९०० ७५ 
]9७” (विधि द्वारा नियत कार्यप्रणाली के अनुसार) शब्दों को यहां रखा है संविधान 
के प्रारूप में अनुच्छेद 5 के सम्बन्ध पृष्ठ के नीचे एक नोट भी दिया गया 
है जोयों हे: 

>#॥6 (ण्गञ।|86क्‍$ एण ऊृगरांणा ॥90 ॥6 एव ॥89209 आ076 96 तुप/[०0 

ए9 06 गाइलआाणा णी 6 एव कऋल$इणात ऐ>टगर ॥, णः णाशफज़ां$इल व करांशा 

96 ८णाशाप्रटत एठाए जांवट]ए५ 50 35 00 गाटाप्रव8 ९एशा 76 4९20075 ४2९४० फ 

662॥ शा ॥ 2॥06 3. 
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वुफढ (णा॥66 ॥98$ ३80 5प्र/शापालत 6 &छक़ा25४०7) एक्का 42८0९ 
00 [70८९८९एस्‍2 ९४90॥9॥९0 99 ]98ए' ० ॥6 ए0ण05 'जञांगरिएपा 07८ .70025$ 
ण 4ए7 38 6 गाल 45 ॥06 फ्लो (८. वा. <> ०४] 0 ॥6 उ9[0000586 
(गाहऑपाण, 946). वार ९0769 णावा।ए छाएशंशआंणा का परी€ पांशा 
(गाशाीपिा।ण ॥प्रा5: ४० सारा शव 06 0&एए८१ 0 ॥#5 9श5णा॥ [02(५ 
88५6 व 3८९८० वक्ाट6 जात ]4ए. 


[समिति का मत है कि |॥._०(५ शब्द के पूर्व 9७४०४ शब्द रखकर इसके 
अर्थ को सीमित कर देना चाहिये अन्यथा इसका इतना व्यापक अर्थ लगाया 
जा सकता है कि जिन स्वातंत्रयों का उल्लेख अनुच्छेद 3 में किया गया हे 
वह भी इसमें शामिल समझे जा सकते हें। 


समिति ने यह भी किया है कि “छंतर0ए १0८९ एा0०८८४४ 0 89” (बिना कानून 
की नियमानुसार कार्यवाही के) पद्संहति की जगह “ल्व्का 42०0काह ॥90 
[70८८१पा८ ८४४४७॥५४॥०१ ७५ ]49४” (विधि द्वारा नियत कार्यप्रणाली को छोड़कर 
अन्य प्रकार) पदसंहति रखी है क्‍योंकि पिछली पदसंहति अधिक स्पष्ट है। 
(946 के जापानी संविधान के अनुच्छेद 3। को देखिये) इसकी जगह आयरिश 
संविधान में यह उपबन्ध रखा गया है;:-“किसी नागरिक को अपने दैहिक स्वातंत्र्य 
से विधि द्वारा नियत कार्यप्रणाली को छोड़कर अन्य प्रकार से वंचित न किया 
जायेगा। ”] 


“0प८ ए00८5५ 0 ]99” शब्दों की जगह “8०८०काए 00 छा0०००प्ा७ ८४4त5॥०0 
४७५ 99” शब्दों को रखने का कारण यह बताया गया कि पीछे वाली पदसंहति 
अधिक स्पष्ट और निश्चित है ओर यह ली गई है जापान के संविधान से। इसमें 
शक नहीं कि एक माने में यह पदसंहति अधिक स्पष्ट है। पर मसौदा-समिति ने 
जापान के संविधान से यह बात तो ली पर उसके अन्य कतिपय उपबन्धों को 
बिल्कुल छोड़ ही दिया है। 


एक मिनट के लिए मूल बात से हट कर मैं यह पूछता हूं कि आखिर “तप८ 
[70८८४५ ० ]8४” पदसंहति का अर्थ क्या है? इंग्लैण्ड में पहली बार यह पदसंहति 
प्रयुक्त की गई थी सन्‌ 353 में सम्राट्‌ एडवर्ड तृतीय के राज्य काल में जब 
कि एक विधान पास किया गया था जिसमें उस महा स्वतन्त्रता-पत्र के मुख्य मुख्य 
सभी अधिकार रखे गये थे जिन्हें राजा जान ने उससे प्रायः एक सौ साल पहले 
प्रजा को दिया था। 


“अध्यक्ष: अनुच्छेद 45 को स्वीकार करने के समय जब यहां उस पर विचार 
चल रहा था उस समय मैं उपस्थित नहीं था पर मुझे यह विश्वास है कि सारी 
बातों पर पूरी तरह विचार हो जाने के बाद ही अनुच्छेद को इस रूप में पास 
किया गया होगा जिसमें कि यह प्रारूप में रखा गया है। 
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*डॉ, बख्णी टेकचन्द: मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा श्रीमान! 


*अध्यक्ष;॥ आपके बोलने पर मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं। मैं यह पूछ रहा 
था कि इस प्रश्न पर उस समय पूरी तरह विचार किया गया था या नहीं। 


“डॉ, बख्णी टेकचन्द: इस पर विचार जरूर किया गया था श्रीमान। पर 
डॉ. अम्बेडकर ने यह वायदा किया था कि वह एक संशोधित अनुच्छेद सभा के 
सामने रखेंगे और अब मसौदा समिति की तरफ से वह प्रस्तावित कर रहे हैं इस 
नवीन अनुच्छेद 5-क को। मैं यह कह रहा था कि महा स्वतन्त्रता-पत्र में ये 
शब्द रखे गये थे; “० ऊुलाइगणा आग 9९ भार८6 ७८०..... ऋटलछा 42०0978 0 
7९ 99 ० 76 80” (देश के कानून के अनुसार छोड़कर अन्य प्रकार से किसी 
को..... इत्यादि) शुरू में यह पदसंहति रखी गई थी। बाद में चलकर सम्राट्‌ एडवर्ड 
तृतीय के काल में जो विधान पास हुआ उसमें रखा गया “० छुलआ$इणा 89 9९ 
भाग2580 एगंतरणगा 006 [0०८७४ 0 8७४” इसके सैकड़ों वर्ष बाद जब कि अमेरिका 
उपनिवेश ब्रिटेन से पृथक्‌ हुए और अपना संविधान बनाया तो ॥4वें संशोधन द्वारा 
उन्होंने संविधान में यह रखा: 


“ता 4] काए 9906 वल्ञाएल काए 9८5० ण ॥35 [9209 ० [70909 एग॥- 
0प्रा 476 [70८655 0 ]49, ॥07 वा 00 कराए छ$०णा जाता व प॒प्रांडवंलांणा 
2(ुपथ [#06९०॥०॥ ० 6 ]2ए. 


[न कोई राज्य अपने राज्य क्षेत्रान्तगत किसी व्यक्ति को कानून की नियमानुसार 
कार्यवाही के बिना उसके स्वातन्त्रय या सम्पत्ति से वंचित करेगा और न किसी 
व्यक्ति को विधि का समरक्षण देने से इन्कार करेगा।] 


सर्वोच्च न्यायालय के अनेक न्यायाधीशों का यह कहना है कि यह खण्ड 
अमरीकी जनता के स्वातंत्रय का मुख्य आधार रहा है। कहा यह जाता है कि वहां 
के लोगों के अधिकारों को और स्वातंत्रय को सुरक्षित रखने में जितना हाथ इस 
एक खण्ड का है उतना और किसी का नहीं। यह स्पष्ट हे कि डॉ. अम्बेडकर 
ने अपना जो मूल मसौदा मंत्रणा-समिति के सामने रखा था उसमें उन्होंने अमरीकी 
संविधान से ही यह पदसंहति ली थी। 


इसके सम्बन्ध में अमेरिका के न्यायालयों ने विभिन्‍न निर्णय दिये हैं। पर “तप 
[70८९८७४ ० ]4७” पदसंहति के अर्थ के सम्बन्ध में सर्वोत्तम स्पष्टीकरण किया हे 
अमेरिका के महान कानून ज्ञाता श्री वेब्स्टर ने। उनका कहना है कि “तप ए/0०८४5 
० ]8७” का मतलब है ऐसे कानून से जिसके अनुसार किसी अभियुक्त को दण्डित 
करने से पहले उसकी बातों का सुनना आवश्यक हो; इस पदसंहति का मतलब 
है ऐसे कानून से जिसके अनुसार सारी बातों की छानबीन कर तब किसके विरुद्ध 
कार्वाई की जाये और उस पर मामला चला कर तब उसे दण्ड का फैसला सुनाया 
जाये। इसमें ये तीन बातें अनिवार्य हैं। एक तो यह कि किसी भी व्यक्ति को 
दण्डित करने से पहले उसकी बातों को सुनना ही होगा। बाकी दो बातें यह कि 
बिना पूरी तरह जांच किये न उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी और न बिना 
मामला चलाये उसके खिलाफ फैसला दिया जायेगा। 
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सम्पत्ति के सम्बन्ध में इस पदसंहति के निर्वचन के बारे में अमेरिका के 
न्यायालयों की रायें बड़ी विभिन्‍न रही हैं। कुछ न्यायाधीश तो आखिरी हद तक 
चले गये और यह मत दिया कि इस पदसंहति से व्यक्ति के निजी सम्पत्ति का 
पूरा बचाव होता है और यह कहा कि इसके अनुसार सम्पत्ति के समाजीकरण के 
लिए कानून बनाना सर्वथा संविधान के विरुद्ध होगा। इसका विस्तारपूर्वक इतिहास 
देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे आज हमारा कोई प्रयोजन नहीं हे। 


पर जहां तक कि दैहिक स्वातंत्रय के सम्बन्ध में इस पदसंहति के लागू होने 
का सम्बन्ध है, इसको लेकर वहां कोई मतभेद न्यायाधीशों में नहीं रहा है। इस 
प्रसंग में इस पदसंहति का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है जिस पर कभी कोई मतभेद 
नहीं हुआ है। 


अब आइये उन कारणों को देखें जिनके आधार पर, मसौदा-समिति का कहना 
है, कि उसने मूल पदसंहति के स्थान पर जापान के संविधान से यह अनूठी पदसंहति 
ली है जिस संविधान को बनाया है प्रमुख अमेरिकन कानून वेत्ताओं ने। इसको रखने 
में एक स्पष्ट लाभ यह है कि तप [700८55$ 0 ]9ए' पदसंहति को रखने से 
न्यायिक निर्णयों में जो परस्पर विरोध होता उससे हम सर्वथा बच जाते हैं। 


इस सम्बन्ध में, जापान के संविधान में जो अनुच्छेद रखे गये हैं उन्हें आपकी 
अनुमति से मैं यहां पढ़कर सुना देना चाहता हूं। 


“#याए6ट >> >], ।२० छछाइणा जाग 906 46ए7ए८१ ० काल ण 929, 07 
शीत] बाएं णीालाः सागा।बं एथाभाजए 76 वए085९०6, का ॥2०८८0का९ए 0 
[70९20प्राट ९४370॥58॥९0 99 9ए. 


[अनुच्छेद 3]-विधि द्वारा नियत कार्यप्रणाली को छोड़कर अन्य प्रकार किसी 
व्यक्ति को उसके प्राण या स्वातंत्रय से न वंचित किया जायेगा और न उस 
पर कोई आपराधिक दण्ड लागू किया जायेगा।] 


अपने संविधान के प्रारूप में यह अनुच्छेद अक्षरश:ः ज्यों का त्यों ले लिया गया 
है। पर जापान के संविधान के अन्य और भी कई अनुच्छेद हैं जिनमें '60० 700255 
० ४७' का सार निहित है और जिनके द्वारा नागरिकों के अधिकार संरक्षित रहते 
हैं। संरक्षित किन्तु इन अनुच्छेदों को अपने संविधान में मसौदा-समिति ने नहीं लिया 
है। इस सम्बन्ध में अन्य अनुच्छेद जापान के संविधान में यह हैं: 


“#याएल >> >त, ४० 7९८5णा भी 96 कृ)-थालावटत पका पफ्णा णाधा। 
[55720 97 8 ०णफछ्ुढथा [एठंलंग॑ णीललश' जांसा फए्०ली685$ ॥6 एणीलिरट 
जाता ज़ाांटा 6 छल$णा 45$ टाक्ाए2व, पा]255 ॥6 45 १/एशथालशावर्व ज्ञग6 
ट८णाधरापाए 3 लग6. 


शातिर २*२।७, ० छझुछशाइणा आधी 96 भारशंलव णा वढाभा]९260 जांगर0परा 
एछ्मा2 ४६ णा९€ ग्रागणालव ए 6 लाक्राए०४ ब8भाारई वी ण शागरी0पा ॥6 
ग्गर्वांशर पाशं626 एण ०00प्राइट; ॥ण शी ॥6 06 १:59॥०१ ए्ञांग0प्रा 40८पुप४2 
८2प5९; १4 फ्रूणा क्ल्ाभाव 0० थभाए छ॒ुश$इणा इपटाी ८25४९ प्रा 926 


2402 ] भारतीय संविधान सभा [5 सितम्बर सन्‌ 949 ई. 
[डॉ. बख्शी टेकचन्द] 


वगतांधटाए जाता की कुशा 20फप्रा वा ॥35 6520९ भाव ॥6 (65९९९ एण 


॥5$ ००प्रा।$2]. 


शातिर २२०», वाल शंशीा। एण थी 95005 [0 06 5९८९ का था! ॥0765, 
9%92०४७६ भाव ढहलिटा$ 32शात5 ला।एं25, 5९ारटी25 भाव इशसंटपाट5 59] ॥0 9८ 
गाएगारत पका फूणा जाता 4$5प7स्‍८व गाए ण [#0406 ट375९, क्ाव 
?भाटार]ए 468४ट४ार ॥6 7>806 [0 926 इढ्काशा०त भाव 25 [00 96 


527९6, ण &€ल्का 358 [0श966 एज ब्रा डे ना, 


जि॥्रला 5लक्ाएरी णा इसंग्पाल 9 96 7964९ फ्रूणा 5छ्ुथवा2८ फ्रथाशा। 55720 


[7 ॥॥6 कप्राए052 99 8 ९०णाफ्ुठढाशा [प्रवंलंतब्र णील्श-, 


शाताटा6 २ ४०७]), वार गावतवएाणा ण (तार 929५ थाए एप णीललः बात 


लापटा! छप्रांशााझ|शा।$ ० 3080प्रटॉए [07क्‍900०॥7. 


खाए ३२०७, का 2। दगागांतवं 28525 ॥6 ३2८टप्5८6 59 शा|०५ ॥6 
ग्रशा। 00 3 59९९८९४ भाव कप्गाट पंथ 97 था वाएशातओंं ॥0प्रा9),. 


ति& शभ] 96 926 पर! णृूए॒गपाओ ए वाया ॥ी। ज्रात255९5, का 
॥6 शो] ॥3ए९ ॥6 शा ण ९०णाफ्परा509 [00655 (0 ताधागाए श्ञा6९5525 


०7 ॥3$ टांग 20 9प0॥९0 ९7था5$८. 


4 था 65 ॥6 2८ट70520 ४॥9 ॥98ए९ ॥6 ३5508 एण ०णएथशला। ०0प्राइ2! 
ज0 आता], ॥ ॥6 2०टप75९८6 96 प्राा॥02 40 $९८प्ाड ॥॥6 56 099 श5 0जा 


ररिणिा5 96 383 2॥९06 60 ॥5$ प्5८ 97 ॥6 (0शशाशध]शा, 


[अनुच्छेद 33---किसी व्यक्ति को, जब तक कि वह अपराध करते समय ही 
न पकड़ लिया जाये, एक सक्षम न्यायिक पदाधिकारी द्वारा निकाले गये अधिपत्र 
के आधार पर ही, जिसमें उस अपराध का उल्लेख रहेगा जो उस पर लगाया 
है, गिरफ्तार किया जायेगा, और अन्य किसी प्रकार नहीं। 


अनुच्छेद 34---किसी व्यक्ति को, उसके विरुद्ध आरोपित अभियोग से तुरन्त सूचित 
किये बिना या वकील करने की सुविधा दिये बिना न बन्दी किया जायेगा और 
न निरुद्ध किया जायेगा। न उसे बिना पर्याप्त कारण के निरुद्ध किया जायेगा। 
और किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे कारण की मांग करने पर अविलम्ब खुली अदालत 
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में उसकी तथा उसके वकील की उपस्थिति में उन कारणों को पेश किया 
जायेगा। 


अनुच्छेद 35----अनुचित तलाशियों तथा अपहरण के विरुद्ध अपने शरीर, गृह पत्रों, 
तथा सापान के विषय में सुरक्षित होने का जो लोगों को अधिकार प्राप्त हे 
उसका उल्लंघन नहीं किया जायेगा और सिवाय सम्भावित कारण के जिसका 
आधार सौगंध अथवा घोषणा होगा, वारंट (अधिपत्र) जारी नहीं किये जायेंगे, और 
जिस स्थान पर तलाशी लेनी होगी और जिन व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को कब्जे 
में करना होगा उनका विवरण उनमें विशेष रूप से दिया रहेगा। 


हर तलाशी या कब्जा, सक्षम न्यायिक पदाधिकारी द्वारा एतदर्थ निकाले गये 
अलग-अलग अधिनियम के आधार पर किया जायेगा। 


अनुच्छेद 36--किसी सरकारी पदाधिकारी द्वारा यंत्रणा का दिया जाना तथा निर्दय 
दण्ड सर्वथा वर्जित होंगे। 


अनुच्छेद 37---हर आपराधिक मामले में अभियुक्त इस अधिकार का उपयोग 
करेगा कि एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा शीघत्रता के साथ खुली अदालत में 
मामले की सुनवाई की जायेगी। 


सभी गवाहों से सवाल जवाब करने का उसे पूरा मौका दिया जायेगा और सरकारी 
खर्च पर अपने लिए गवाहों को अनिवार्यतः उपस्थित कराने का उसे अधिकार 
होगा। 


सब समय अभियुक्त को एक सक्षम वकील की सहायता प्राप्त रहेगी, जिसे 
अगर अभियुक्त अपने प्रयास से पाने में असमर्थ है तो सरकार उसे अपने काम 
में लाने के लिए देगी।] 


जापान के संविधान में इतने और अनुच्छेद इसके साथ रखे गये हैं। ये सारे 
के सारे एक प्रसंग में हैं, और कुल मिला कर एक हें जिनमें “6प८ ए/0८८55 
० ]४७' का सार निहित रखा गया है। पर अपनी मसौदा-समिति ने क्‍या किया 
है? उसने इनमें से केवल एक अनुच्छेद 3। के उपबन्ध को तो अपने संविधान 
में रख लिया है पर अनुच्छेद 32 से 37 तक में जो उपबंध हैं उनके समान 
कोई उपबंध अपने संविधान में नहीं रखा है। 32 से 37 तक के अनुच्छेदों में 
ऐसे उपबंध हैं जिनके द्वारा इसका पूरा भरोसा मिल जाता है कि मुकदमा ठीक-ठीक 
तरह से चलाया जायेगा और किसी को भी बिना यह बताये कि क्‍यों उसे गिरफ्तार 
किया गया और बिना मामला चलाये निरुद्ध नहीं रखा जायेगा। 


क्या इन उपबन्धों को छोड़ने के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि इन्हें 
इसलिए छोड़ दिया गया है कि इस पदसंहति से एक निश्चित अर्थ का ही बोध हो? 


6 दिसम्बर सन्‌ 948 को जब इस खण्ड पर सभा में विचार किया जा रहा 
था उस समय एक संशोधन इस पर इस आश्य का था कि “॥०८णकाए 0 
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ए70०००१प्रा८ €४90॥9०0 59 89” शब्दों की जगह “6प८ 9/00८५५ ०0 8ए” शब्द 
रखे जायें। इस संशोधन के प्रबलतम समर्थक थे उस समय माननीय मित्र श्री मुन्शी। 
उन्होंने उस समय जो वक्‍तृता दी थी आपको सभा की 6 दिसम्बर सन्‌ 948 
की कार्यवाही की जो रिपोर्ट छपी है (हिन्दी संस्करण) उसके 360-364 पृष्ठों 
पर मिलेगी। उसके कुछ अंश मैं यहां पढ़ देना चाहता हूं। 


*थ्री एच.वी. कामतः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस प्रतीक्षा में हैं कि 
आप उनकी ओर ध्यान दें। 


*डॉ, बख्शी टेकचन्दः उनकी वक्‍्तृता से मैं थोड़े से ही वाक्य यहां आपके 
सामने रखूंगा। उस समय आपने फरमाया था। 


“मुझे मालूम है कि कतिपय सदस्यों का यह ख्याल है कि आज इस देश 
में सद्स्कृत्पता की जो दशा वर्तमान है उसमें सम्भव है कि इस खण्ड के 
बड़े घातक परिणाम हों। मैं सम्मानपूर्वक यह कहूंगा कि मैं इस दृष्टिकोण से 
सहमत नहीं हूं।” 


“दुर्भाग्य से हमारे देश में जो विधान-मण्डल हैं उनमें एक दल का प्रबल बहुमत 
है और उसको विकट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्वभावत: उसमें 
एक ऐसी प्रवृत्ति आ गई है कि वे पुलिस तथा अधिशासी वर्ग को व्यापक 
शक्ति देने वाले कानूनों को जल्दी बाजी में पास कर देना चाहते हैं? यदि 
ऐसे कानूनों के औचित्य पर निर्णय देने का अधिकार न्यायालय को न रहा 
तो फिर इन पर कोई रोक न रह जायेगी। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, 
मैंने अभी उस दिन पढ़ा है कि अपने एक प्रान्त में एक ऐसा कानून बनने 
जा रहा है या शायद बन चुका है जिसके अनुसार अपराधी को मामले की 
पैरवी के लिए. वकील की मदद न दी जायेगी। आखिर इसको आप केसे रोकेंगे? 
एक दूसरे प्रान्त के सम्बन्ध में मैंने पढ़ा है कि वहां किसी अधिशासी प्राधिकारी 
की रिपोर्ट या उसका कहना ही किसी बात का यशथेष्ट प्रमाण माना जायेगा। 
यह ध्यान में रहे कि सरकार के किसी सेक्रेटरी की रिपोर्ट को नहीं बल्कि 
मामूली प्राधिकारी की रिपोर्ट को यह वजन दिया गया है। इससे अपराधी के 
लिए बड़ी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं और मैं समझता हूं, जैसा कि मैं कह 
चुका हूं कि गणतन्त्र में एक न एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे 
व्यक्ति-स्वातंत्रय और सामाजिक-नियंत्रण इन दोनों का पल्‍ला बराबर रहे।” 


“अपनी वर्तमान आकस्मिक आवश्यकता के कारण शायद हम इस बात को 
भूल गये हैं कि यदि व्यक्ति-स्वातंत्रम को इतनी गुंजाइश नहीं दी जाती है और 
न्यायालय का रक्षण इसे नहीं दिया जाता है तो इससे एक ऐसी परम्परा पैदा 
होगी जिससे अन्ततोगत्वा, जो भी थोड़ा बहुत दैहिक स्वातंत्र्य हमें प्राप्त है वह 
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भी जाता रहेगा। इसलिए मेरा अपना कहना यह है श्रीमान्‌ कि इस संशोधन 
को हमें स्वीकार करना चाहिये।” 


उस समय श्री मुन्शी का मत यह था। अब उन्होंने अपना विचार बदल क्‍यों 
दिया है? अब मैं उस वक्‍्तृता का हवाला दूंगा जिसे खुद डॉ. अम्बेडकर ने यहां 
3 दिसम्बर सन्‌ 948 को दी थी। उनकी यह वक्‍तृता सभा की ॥3 दिसम्बर 
की कार्यवाही की रिपोर्ट में (हिन्दी संस्करण) पृष्ठ 66-664 पर मिलेगी। मैं 
यहां समूची वक्‍तृता नहीं उद्धृत करूंगा, केवल उसके चन्द वाक्यों को ही आपके 
सामने रखूंगा। 


“उचित रीति! (067८ 90०८55) पद को रखने के प्रश्न का सम्बन्ध इस प्रश्न 
से है कि विधान-मण्डल और न्यायपालिका में पारस्परिक सम्बन्ध क्‍या हो। संघीय 
संविधान में न्‍्यायाधीश-वर्ग को इस बात का निर्णय करने का सदैव अधिकार 
होता है कि विधान-मण्डल द्वारा पारित कोई विशेष कानून उसके उन अधिकारों 
के अन्तर्गत है अथवा परे जो संविधान द्वारा किसी विशेष विधान-मण्डल को 
कानून बनाने के लिए दिये गये हैं। यदि किसी विशेष विधान-मण्डल द्वारा निर्मित 
कानून उन शक्ति-प्राधिकारों का उल्लंघन करता है जो संविधान द्वारा किसी विशेष 
विधान-मण्डल को कानून बनाने के लिए दिये गये हैं तो वह कानून अधिकारों 
से परे हो जायेगा और अमान्य हो जायेगा। यह एक सामान्य बात है जो सब 
संघीय विधानों में पाई जाती हे।” 


“मेरे मत से “उचित रीति! (07० 90०८८55) वाला खण्ड न्यायाधीश-वर्ग को 
विधान-मण्डल द्वारा निर्मित कानून में एक अन्य आधार पर आपत्ति उठाने का 
अधिकार प्रदान करता है। वह आधार पर होगा कि वह कानून व्यक्ति के 
अधिकारों से कतिपय मूल सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं है। दूसरे शब्दों में, केवल 
इसी आधार पर ही कि वह कानून विधान-मण्डल के प्राधिकार का उल्लंघन 
करता है, न्यायाधीश वर्ग को उस पर आपत्ति करने का अधिकार न होगा वरन्‌ 
कानून बनाने वाले विधान-मण्डल के अधिकारों से सम्बद्ध आपत्ति के अतिरिक्त 
इस आधार पर भी आपत्ति करने का अधिकार होगा कि कानून अच्छा है या 
नहीं। जहां तक उसका विधान-मण्डल के प्राधिकार से सम्बन्ध है, वह कानून 
पूर्णया कल्याणकर तथा मान्य भले ही हो, पर यह हो सकता है कि वह 
अच्छा कानून न हो अर्थात्‌ वह कुछ मूल सिद्धान्तों का उल्लंघन करता हो। 
ऐसी अवस्था में न्यायाधीश वर्ग को उस कानून को अमान्य घोषित करने का 
अतिरिक्त अधिकार होगा।” 


अभी गत दिसम्बर में, इस सम्बन्ध में डॉ. अम्बेडकर के यह विचार थे। अब 
उन्होंने अपने विचार आखिर बदल क्‍यों दिये हैं? उस बहस में श्री अल्लादी 
कृष्णस्वामी ने जो वकतृता दी थी उसका कोई विस्तृत उद्धरण मैं यहां नहीं दूंगा। 
आपने अपनी वकक्‍्तृता में मुख्यतः यही समझाने की कोशिश की थी कि “076 छा0०८55 
० ॥9४' पदसंहति से अर्थ भ्रम हो सकता है पर इस बात के लिए कोई ठोस 
कारण आपने नहीं बताया कि वैयक्तिक स्वातंत्रय के सम्बन्ध में क्‍यों नहीं इस 


पदसंहति को प्रयोग किया जाना चाहिये जैसा कि संशोधन में कहा गया था। 
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अपने संविधान के अनुच्छेद 5 में अब इस पदसहति के स्थान पर, जापानी 
संविधान के अनुच्छेद 33। से लेकर एक पदसंहति रखी जा रही है पर जापान 
के संविधान में इस सम्बन्ध में जो अन्य रक्षण मूलक उपबन्ध रखे गये हैं जिनसे 
व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं, उनको यहां नहीं रखा जा रहा है। आखिर 
उनको क्‍यों नहीं रखा जा रहा है। इस समय डॉ. अम्बेडकर ने यह वचन दिया 
था कि सभा के सामने आगे चल कर उस सम्बन्ध में कोई समुचित अनुच्छेद 
पेश करेंगे और तदनुसार आप पेश कर रहे हैं इस अनुच्छेद 5-क को जो, सादर 
मैं यह कहूंगा, एक धोखे की पट्टी है जिसकी आड़ में आप व्यक्ति को स्वातंत्र्य 
से वंचित रख रहे हें। गत : इसके सिवाय यह कुछ नहीं है। इस प्रस्तावित अनुच्छेद 
के प्रथम जो दो खण्ड हैं उनसे तो, जैसा कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बताया 
है, उतना ही स्वातंत्रय नहीं उपलब्ध होता है जितना कि वर्तमान अपराध प्रक्रिया 
संहिता से नागरिकों को उपलब्ध है। तीसरे खण्ड में एक मन्त्रणा-मण्डली या 
न्‍्यायाधिकरण की व्यवस्था की गई है जो तीन महीने के अन्दर स्थानीय शासनों 
को यह राय देगी कि जिन कारणों के आधार पर अभियुक्त को बन्दी किया हे 
वह उसे आगे निरुद्ध रखने के लिए काफी हैं या नहीं। पर सभा के सामने अनुच्छेद 
का मसौदा रखा गया है उसमें यह उपबंध नहीं रखा गया है कि 8 8 क्त को 
हिरासत में रखने के पहले यह बताया जायेगा कि क्‍यों उसे बन्दी किया है। इसमें 
शक नहीं कि मंत्रणा-मण्डली में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहेंगे पर न्यायाधीश 
क्या कर सकते हैं जब तक कि दूसरे पक्ष की बात सुनने का मौका उन्हें न 
मिले? उस सूरत में तो वह सिर्फ एकतरफा फैसला ही दे सकते हैं। इसलिए मेरा 
निवेदन यह है कि प्रस्तुत अनुच्छेद सर्वथा दोषपूर्ण है और इससे नागरिकों को कोई 
रक्षण मिलता है। यह केवल इस अभिप्राय से रखा जा रहा है कि इस बात का 
दिखावा किया जा सके कि इसके जरिये कुछ रक्षण दिया जा रहा है। मैं सादर 
यह निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को निपटाने का यह तरीका उचित नहीं है। 


इस सम्बन्ध में पेश किये गये कतिपय संशोधनों के सम्बन्ध में अब मैं और 
चन्द बातें कहना चाहता हूं। अपनी आज की वकक्‍तृता को मैं कल के बाद नहीं 
जारी रखना चाहता। अगर इस संशोधन को रखना ही है तो तीन संशोधनों को जिनका 
पूर्व वक्‍ताओं ने सुझाव दिया है हमें स्वीकार करना चाहिये। पहला संशोधन वह 
रखिये जो वैकल्पिक संशोधन है जिसे पं. ठाकुर दास भार्गव ने पेश किया है और 
जो संशोधन-सूची | पृष्ठ 4 पर छपा हुआ है। इसमें यह कहा गया है कि प्रस्तावित 
नवीन अनुच्छेद के खण्ड (2) के अन्त में “वात 0 6 728505 [0 92 76000697 
(अभिलिखित कारणों के आधार पर) शब्द जोड़ दिये जायें। अगर किसी व्यक्ति 
को बन्दी करना है और उसे हिरासत में रखना है तो मजिस्ट्रे. को इसके लिए 
लिखकर अपने कारण बताने ही चाहियें। मैं नहीं समझता कि इस उपबंध को संविधान 
में रखने में किसी को कोई भी आपत्ति हो सकती है। दूसरा संशोधन पं. ठाकुर 
दास भार्गव का हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि किसी को अविवेकत: बन्दी 
न किया जायेगा। अगर हम जापान के संविधान का अनुकरण कर रहे हैं तो उसके 
अनुच्छेद में जो उपबन्ध है उन्हें भी हमें अपने संविधान में रखना चाहिये। यदि 
कार्यपालिका को बन्दी करने और निरुद्ध रखने की शक्ति दी जा रही है तो अभियुक्त 
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को अपनी सफाई पेश करने का मौका मिलना ही चाहिये। इस संशोधन के सम्बन्ध 
में मुझे बस इतना ही कहना है। 


बस एक बात और कह कर मैं अपनी वक्‍तृता समाप्त कर दुंगा। मैंने यहां 
दुनिया के विभिन्‍न संविधानों की, इंग्लैण्ड, अमेरिका तथा जापान के संविधानों की 
ओर सभा का ध्यान आकृष्ट किया है। अब मैं सभा का ध्यान, मानवीय अधिकारों 
के बारे में जो फरमान संयुक्त-राष्ट्र-संघ प्रस्तुत कर रहा है उसकी ओर आकृष्ट 
करूंगा। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, हमने भी अपने देश से एक 
प्रतिनिधि संयुक्त-राष्ट्रटसंघ की उस समिति में भेज रखा है जो मानवीय अधिकारों 
के सम्बन्ध में फरमान तैयार कर रही हे। 


“प्रो, एन.जी. रंगा (मद्रास : जनरल): आखिर, इस सम्बन्ध में कितने विस्तार 
की बातों का यहां जिक्र किया जायेगा श्रीमान? 


*“अध्यक्ष;॥ अब अपनी दलील वह खत्म कर रहे हें। 


“प्रो, एन.जी. रंगाः अभी बीस मिनट पहले इन्होंने कहा था कि अपनी बात 
अब खत्म कर हहे हें। 


*डॉ. बख्णी टेकचन्दः माननीय मित्र प्रो. रंगा जो अभी-अभी अमेरिका से लौटे 
हैं मानवीय अधिकार सम्बन्धी फरमान ((फरक्रा० ० प्रणाक्षा 8॥85) के बारे में 
कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। वह चाहे जो राय रख सकते हैं। इस फरमान से मैं 
सिर्फ चन्द्‌ पंक्तियां ही यहां रखूंगा। 


*थ्री महावीर त्यागी: यह तो बडे महत्व की चीज है। 


*डॉ, बख्शी टेकचन्द: संयुक्त-राष्ट्र-संघ ने मानवीय अधिकारों के सम्बन्ध में 
जो फरमान या पत्र ('थ्रा० ० प्रणाश रां2॥5) तैयार किया है उसके कुछ 
अनुच्छेदों की ओर सभा का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वह अनुच्छेद ये हें: 


शरा06 ३3 जा०्शंव९5: “:ऋशए्णा6 ॥985 ॥6 7रशीा। 0 ॥ट, #9शजछ 24 $९८परगज 
ण एश$0णा. 


खाट 7. ॥२० णा€ शाधोी। 96 5फ्री०ट०व 00 बराजाबाज करार णा १ठलशा।णा, 


खाट 8. का 6 वलाशागा।बांगा ए ॥3$5 ग्रशा5$ भाव 00989/॥075 थ4 0 
भा दगागा।बईं लाीक्वाए2 38भाऊ गा] ९एशए१णा6 $ थात्र९१ का ] ९(प०॥५ 
00 9 थि। वैल्ब्ार 799 था ॥क्‍व0&लथावलशा भाव पाभा79।| प्रा, 


शराए€ 9. +एशएणार लाभाए०व जात ३ 9०११ णएीलि]06 ॥98$8 ॥6 79९॥ 0 9८ 
[/65प्रा764 वाठ0टशा प्राव छा0०ए८व 2पञ॥9५9 ३०८0वाए 00 ]9ए9 ॥ 3 9प)॥९ 
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[डॉ. बख्शी टेकचन्द] 
पर ॥ जांणा ॥6 ॥98$ ॥90 था 6 2प्रशवाा।8225 ]९065549 ई07 ॥3$ १र्शधलाट८. 


2५ ० णा€ शत] 96 ॥९0 एप्रं॥9 0 कराए एणीलिए2ट णा 20८९0फ्ग ०ए थभाए 
8०. ० णांडडआाणा शांत तंत ॥0 ०णातराप्रार था णीला०2९, प्रा027 
गरधाणा।ं ण गाहाक्षाणा॥| ।8ए ४ ॥6 व6 शाला ॥ ए३४ ०2ण725.7 


[अनुच्छेद 3-प्रत्येक व्यक्ति को जीने का, स्वतंत्र रहने का तथा वैयक्तिक 
निशंकता का अधिकार प्राप्त है। 


अनुच्छेद 7-किसी को स्वेच्छाचारिता से न बन्दी किया जायेगा और न निरुद्ध 
रखा जायेगा। 


अनुच्छेद 8-किसी व्यक्ति के अधिकारों और आभारों के तथा उसके विरुद्ध 
आरोपित अपराधाभियोग के विनिश्चयन में प्रत्येक व्यक्ति को इसका अधिकार 
प्राप्त है कि पूर्णममता के साथ एक स्वतन्त्र और निष्पक्ष न्‍्यायाधिकरण द्वारा 
उसकी समुचित सुनवाई की जाये। 


अनुच्छेद 9-प्रत्येक व्यक्ति को जिसके विरुद्ध दण्डनीय अपराध आरोपित किया 
गया है, इसका अधिकार प्राप्त है कि तब तक उसे निर्दोष समझा जाये जब 
तक कि खुली अदालत में, जहां उसे वह सभी प्रत्याभूतियां प्राप्त रही हों जो 
उसकी प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक हैं, किसी विधि के अनुसार वह दोषी न 
सिद्ध हो जाये। 


2-कोई ऐसा व्यक्ति सिद्ध दोष न ठहराया जायेगा जिस पर किसी ऐसे काम 
या उपेक्षा के आधार पर अपराध का अभियोग लगाया गया हो जिसे किये जाने 
के समय राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अधीन अपराध की संज्ञा नहीं दी 
जा सकती थी।] 


इस पत्र से और उद्धरण मैं यहां नहीं रखूंगा। सभ्य राष्ट्रों के लिए जो मूल 
मानवीय अधिकार दिये गये हैं उनका सार यही है जो मैंने सुनाया है। किन्तु अपने 
संविधान में हम रख रहे हैं ऐसे उपबन्धों को जिनके अनुसार लोगों को, बिना मामला 
चलाये ही बन्दी और तीन महीने तक निरुद्ध किया जा सकता है और उसके 
बाद सिर्फ दिखाबे के लिए एक ऐसे न्यायाधिकरण द्वारा मामले की सुनवाई की 
जायेगी जो कार्यपालिका द्वारा पेश किये गये कागजों की एक तरफा जांच करके 
अपनी राय दे देगा और फिर उसके बाद अभियुक्त को और आगे चाहे जितने 
दिनों तक निरुद्ध रखा जा सकता है। कुछ प्रान्तों में निरेध की अवधि शुरू में 
6 महीने की रखी गई थी और बाद में एक साल की गई और फिर तीन साल 
कर दी गई। एक प्रान्त में तो ऐसा है कि अभियुक्त को अनिश्चित अवधि तक 
निरुद्ध रखा जा सकता है। स्वतन्त्र भारत द्वारा निर्मित उसके प्रथम संविधान में आप 
ऐसे उपबन्धों को स्थान देंगे? फिर तो अपने संविधान की तुलना जब लोग दुनिया 
के अन्य देशों के संविधानों से करेंगे तो यही कहेंगे कि “यह भी खूब देश हे 
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जिसने अपने विधान-मण्डलों को इस तरह के कानून बनाने की अनुमति दे रखी 
है।” ऐसी हालत में, मैं यह पूछता हूं क्या अच्छा यह न होगा कि इस विषय 
को हम यहां रखें ही नहीं और इसे छोड़ दें भावी संसदों की या विभिन्‍न प्रान्तीय 
विधान-मण्डलों की सदबुद्धि पर? अनुच्छेद 5-क जैसे अनुच्छेद को स्थान देकर 
अपने संविधान को कृत्सित बनाने की अपेक्षा क्या यह अच्छा होगा कि इस मसले 
को हम संसद या प्रान्तीय विधान-मण्डलों के विवेक पर छोड दें कि वह जेसा 
चाहें इस सम्बन्ध में कानून बनावें। 


*श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष महोदय, माननीय 
मित्र डॉ. बख्शी टेकचन्द ने तो यहां उन सभी बातों की चर्चा की है जिन पर 
सभा ने यहां अच्छी तरह विचार कर लिया या और जिन पर पूर्णरूप से वाद-विवाद 
करने के बाद सभा इस निर्णय पर पहुंची थी कि “6४८ एछ0०८८४५” की पदसंहति 
को इस अनुच्छेद से अवश्य हटा देना चाहिये। जिन कारणों के आधार पर इस 
पदसंहति को हटाने का निश्चय किया गया था उन पर यहां पूरी तरह से विचार 
किया गया था। उस अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था उसे अब यहां मैं दुहराना 
नहीं चाहता हूं। हां इतना बता देना चाहता हूं कि इस पदसंहति को हटाने का 
मुख्य कारण यही समझा गया था कि अगर इसे अनुच्छेद में रहने दिया जाता है 
तो इससे यह होगा कि निरोध या निर्वा((स्न के सम्बन्ध में अथवा श्रम विनियमन 
के सम्बन्ध में राज्य कोई विधि ही नहीं बना सकता है। श्रम की समस्या मुख्यतः 
व्यक्तियों से सम्बन्ध रखती है और मैं यह बता दूं कि अमेरिका की राजनीति में 
जिस समय अनुदार दल वालों का बोलबाला था उस समय वहां के सर्वोच्च न्यायालय 
के मतानुसार श्रम-विनियमन सम्बन्धी विधियों को “067८ 90०८८७४ ० ]49७” (कानून 
की नियमानुसार कारवाई) के विपरीत माना जाता था। अमेरिकन श्रमिक से पांच 
घण्टे काम लिया जाता हो या दस या बारह घंटे उससे दासवत काम लिया जाता 
हो पर अगर श्रम विनियमन के लिए कोई विधि बनाई जाती थी तो उसे “6प८ 
.970०८5५ ० 39” की पदसंहति में हस्तक्षेप माना जाता था। बाद में चल कर वहां 
के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय देकर इस पदसंहति को एक भिनन्‍न निर्वचन 
दिया था। 


अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में इस पदसंहति का क्‍या इतिहास रहा है इसको 
ध्यान में रखकर, इन सभी बातों पर विचार करने के बाद ही सभा ने जान बूझकर 
यह निश्चय किया था कि बजाये इसके कि इस पदसंहति के अर्थ को उच्चतम 
न्यायालय के न्यायाधीशों पर छोड़ा जाये ओर वे लोग संविधान का स्वरूप निश्चित 
करें या सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णयों को पढ़कर उन निर्णयों को मान्य करें 
जो उन्हें अपनी अनुदार या उग्र चेतना के अनुसार समुचित प्रतीत हों, अच्छा यह 
होगा कि इस पदसंहति को ही अनुच्छेद से हटा दिया जाये। इसलिए इस समय 
मैं उन सभी बातों की चर्चा करना नहीं चाहता जिनकी चर्चा यहां पहले की जा 
चुकी है। उस अवसर पर इस पदसंहति को लेकर बहस यहां हुई उसमें मैंने भाग 
लिया था और मेरे लिए इतना ही कहना पर्याप्त है कि इस समय जो वादविवाद 
चल रहा है उसके प्रयोजन के उन सब बातों की चर्चा करना यहां सर्वथा अप्रासंगिक 
होगा। पर मैं यह जरूर कह देना चाहता हूं कि उस समय यह अवश्य समझा 
गया था कि वैयक्तिक स्वातंत्रय के लिए कुछ न कुछ प्रत्याभूति संविधान द्वारा अवश्य 
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[श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर] 


प्राप्त रहनी चाहिये। हमें कुछ न कुछ ऐसे नियमों को अवश्य मानना होगा जिनसे 
कि समुचित न्याय मिल सके। उस समय इन प्रश्नों के लिए. हम जो कोई उपयुक्त 
उपबन्ध अनुच्छेद में न रख सकें इसका मुख्य कारण यह है कि कतिपय गोण 
बातों के बारे में हममें मतभेद हो गया था और हम उनको लेकर तब आपस में 
लड़॒पडे थे। 

माननीय डॉ. अम्बेडकर ने, जिन्हें वेयक्तिक स्वातंत्रम के लिए आज भी उतनी 
ही दिलचस्पी है जितना कि सदा रही है, जब इस संशोधन को यहां पेश करना 
ठीक समझा है और उनका ख्याल है कि इस नवीन अनुच्छेद को संविधान में 
स्थान मिलना ही चाहिये। माननीय मित्र डॉ. बख्शी टेकचन्द ने तो यहां तक कह 
डाला है कि इन नवीन अनुच्छेदों को रखने में उनका भी हाथ हो इसे वह अपने 
लिए बड़ी लज्जा की बात मानते हें। मैं पूछता हूं कि आखिर इस अनुच्छेद में 
खराबी ही क्‍या है? आइये हम अनुच्छेद का विवेचन करें। इसके प्रथम के दो 
खण्ड उन्हीं उपबन्धों के आधार पर रखे गये हैं जो वर्तमान अपराध प्रक्रिया संहिता 
मैं मौजूद हैं और इन उपबन्धों को संविधान में रख कर हम उन्हें स्थायित्व दे 
रहे हैं। इनको संविधान में रखने में और अपराध प्रक्रिया संहिता में अन्तर इतना 
ही है कि अपराध प्रक्रिया संहिता में तो केन्द्रीय विधान मण्डल या राज्य का 
विधान-मण्डल कोई परिवर्तन कर सकता है पर संविधान में इन्हें स्थान देने से यह 
होगा कि इनमें परिवर्तन फिर उन्हीं उपबन्धों के अधीन किया जा सकेगा जो संविधान 
के संशोधन के लिए रखे जायेंगे। इसलिए इस अनुच्छेद 5-क में कतिपय महत्वपूर्ण 
उपबंधों को जिनका सम्बन्ध बुनियादी सिद्धान्तों से है स्थान दिया गया है। अतः 
में नहीं समझता कि इन दो खण्डों के विरुद्ध कोई भी आपत्ति किसी को हो 
सकती हे। यह उपबन्ध अपराध प्रक्रिया संहिता में भी रखे गये हैं और इनको 
संविधान में रखा जा रहा केवल इसलिए कि कोई विधान-मण्डल इन में कोई 
परिवर्तन न करने पायें क्‍योंकि इनका सम्बन्ध बुनियादी समझ कर ही अपराध प्रक्रिया 
संहिता में रखा गया हे। 


दूसरी बात यह है कि वैयक्तिक स्वातंत्रय की प्रत्याभूति के लिए संविधान में 
चाहे आप “676 .70०८८५७” शब्दों को रखिये या '0००१ए्ना०' को अन्य किन्हीं शब्दों 
को रखिये, इससे होगा यह कि निरोध या निर्वासन के सम्बन्ध में भी राज्य के 
सामने दिक्‍कतें आ जायेंगी। इसे सभी स्वीकार करते हैं कि राज्य की सुरक्षा का 
प्रशत भी इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वैयक्तिक स्वातंत्रय का प्रश्न। वेयक्तिक 
स्वातंत्रय की प्रत्याभूति दे देने के बाद भी, और इस बात की प्रत्याभूति देने के 
बाद भी कि किसी को 24 घण्टे से अधिक हिरासत में न रखा जायेगा निरोध 
के लिये हमें कुछ न कुछ व्यवस्था करनी ही होगी क्योंकि निरोध ३ जरूर हे 
पर देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है। वैयक्तिक 
स्वातंत्रय के बडे से बड़े हिमायती भी यह मानते हैं कि इस समय देश में ऐसे 
लोग मौजूद हैं जो अपने संविधान और राज्य की महिमा नष्ट करने पर तुले हुए 
हैं। अगर हमें समुन्तति करनी है और नागरिकों के स्वातंत्रय और सम्पत्ति को सुरक्षित 
रखना है तो जब तक कि इस बुराई को आप समूल नहीं नष्ट कर देंगे या राज्य 
में समुचित शक्ति न निहित कर देंगे कि वह इनसे लोगों को बचा सके तब तक 
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तो हम वैयक्तिक स्वातंत्रय पाने का भी भरोसा नहीं कर सकते हैं जिसको पाने के 
लिए हम इतने इच्छुक हैं। इसी उद्देश्य से यह नवीन अनुच्छेद प्रस्तावित किया गया है। 


इन उपबन्धों में कहा क्‍या गया है? इनके अनुसार किसी भी व्यक्ति को तीन 
महीने से ऊपर नहीं निरुद्ध किया जा सकता है जब तक कि मामले पर विचार 
करके एक नन्‍्यायाधिकरण ऐसी राय न दे दे। उस न्यायाधिकरण में ऐसे लोग होंगे 
जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता रखते हैं। क्या आप यह कहते 
हैं कि सेवा निवृत्त अर्थात्‌ अवकाश प्राप्त न्यायाधीश तो इस न्‍्यायाधिकरण के सदस्य 
हो सकते हैं पर वकील समुदाय के योग्य से योग्य व्यक्ति जिसे उच्च न्यायालय 
का न्यायाधीश बनने का मौका न मिला हो वह इस न्यायाधिकरण का सदस्य नहीं 
हो सकता हे? अगर इनमें सार्वजनिक सेवा की भावना है तो हम ऐसे वकीलों 
को भी जो अपने व्यवसाय से अवकाश ग्रहण कर चुके हैं और जिन्होंने न्यायाधीश 
पद्‌ को नहीं सुशोभित किया हो, इस न्यायाधिकरण का सदस्य बनाया जा सकता 
है। केवल इसलिए कि वह न्यायाधीश नहीं रहा है, वह न्यायाधिकरण का सदस्य 
होने के योग्य नहीं हे या वह परिस्थिति पर तटस्थ होकर विचार नहीं कर सकता 
है इसे मानने को कोई तैयार नहीं हो सकता है। साधारणत: नन्‍्यायाधिकरण में ऐसे 
ही लोग होंगे जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुके हों या जो न्यायाधीश 
होने की योग्यता रखते हों और जिनका चरित्रबल बहुत ऊंचा है। आखिर न्यायाधीश 
भी कई तरह के होते हैं। हम जो यह कहते हैं कि इस न्यायाधिकरण में न्यायाधीशों 
का रखना ज्यादा अच्छा होगा वह केवल इस कारण से कि उनको पदावली के 
सम्बन्ध में निश्चितता रहती है, समाज में उनका एक विशिष्ट स्थान रहता है और 
मामलों पर सर्वथा तटस्थ और निष्पक्ष भाव से विचार करने के वह आदी रहते 
हैं। न्‍्यायाधिकरण में इनको रखना इन्हीं सब कारणों से अच्छा समझा गया हे। 


जो लोग सर्वथा तटस्थ भाव से मामलों पर विचार कर सकते हैं, जो लोग 
न्‍्यायप्रिय हैं और न्‍्यायोचित व्यवहार करते हैं उन पर यह प्रतिबन्ध लगाना कि 
वह इस नन्‍्यायाधिकरण के सदस्य नहीं हो सकते हैं क्‍योंकि वह न्यायाधीश नहीं 
रह चुके हैं, ठीक नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि न्यायाधीशों या सेवा निवृत्त 
न्यायाधीशों के अलावा भी देश में पर्याप्त संख्या में लोग ऐसे हैं जो इस न्‍्यायाधिकरण 
का सदस्य बनने के लिए सर्वथा योग्य हैं। जरा कल्पना कीजिये इस स्थिति की 
कि सर तेज बहादुर सप्रू जीवित हैं पर वह इसके सदस्य नहीं बनाये जा सकते 
हैं। क्या आपको यह स्थिति स्वीकार है? मैं तो उनको इस न्यायाधिकरण का सदस्य 
पाकर खुश होता। अभी उस दिन श्री वेंकटरमा शास्त्री एक ऐसे ही निकाय के 
सदस्य थे। वकील समाज के वह एक अग्रणी व्यक्ति थे और महाधिवकता 
(»१ए०८७८ (था०३) के उच्चपद्‌ को वह सुशोभित कर चुके थे। मद्रास में जो 
बोर्ड बनाया गया था उसके वह सदस्य थे। उस बोर्ड में वह उन न्यायाधीशों के 
साथ बेठते थे जो उनसे कहीं कनिष्ठ थे और जो अपनी वकालत के जमाने में 
उनके नीचे रह कर कुछ सीख सकते थे। इसलिए हमें इस आशय का कोई कठोर 
उपबन्ध रखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि न्यायाधिकरण के सदस्य केवल 
ऐसे ही लोग हो सकते हैं जो न्यायाधीश हों या रह चुके हों। ऐसा विश्वास करने 
का सर्वथा कोई कारण नहीं है कि न्‍्यायाधिकरण के सदस्य अभियुक्त की सुनवाई 
किये बिना ही यह फैसला देंगे कि उसे तीन महीने से ऊपर निरोध में रखने की 
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जरूरत है। ऐसा फैसला तो वह तभी देंगे जब दोनों पक्षों को सुन लेने के बाद 
उन्हें यकीन हो जायेगा कि अभियुक्त को आगे निरोध में रखना आवश्यक हे। सुतरां 
हर हालत में अभियुक्त एक बार केवल तीन महीने तक ही निरोध में रखा 
जा सकेगा। 


तीन महीने से ऊपर अगर किसी को निरोध में रखना है तो इसके लिए इस 
विशेष न्‍्यायाधिकरण की स्वीकृति आवश्यक होगी और यह नन्‍्यायाधिकरण मामले से 
सम्बन्ध रखने वाली सारी स्थिति पर विचार करके और उसके सामने जो तथ्य 
उपस्थित किये जायेंगे उनकी पूरी तरह छानबीन करके ही इस निर्णय पर पहुंचेगा 
कि अभियुक्त को आगे निरुद्ध रखने के लिए सन्तोषप्रद कारण हैं या नहीं। इसमें 
मुझे रंच मात्र भी संदेह नहीं है कि साधारणत: हर मामले में अभियुक्त को सूचना 
जरूर दी जायेगी। किन्तु इस आशय का उपबन्ध रखना कि उसे सूचना देनी ही 
होगी, उस सिद्धान्त को ही छोड़ना है जिसके आधार पर न्यायाधिकरण का उपबन्ध 
रखा जा रहा है। बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिनमें ठीक-ठीक प्रमाण तो नहीं 
मिल पाते हैं पर कुछ क्षेत्रों में ऐसी सामग्री मिल जाती है। जिस पर किसी भी 
निष्पक्ष व्यक्ति को विश्वास हो जायेगा और फिर यह भी बात है कि जो लोग 
विध्वंसक कार्यों में शामिल हुआ करते हैं वह कभी-कभी इस बात का पूरा ख्याल 
रखते हैं कि उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य न उपलब्ध होने पावे। ऐसे चरम सीमा के 
मामलों के लिए यह उपबन्ध रखा जा रहा है। पर अगर दूसरी ओर आप यह 
कहें कि हर मामले में अभियुक्त को सूचना दी ही जानी चाहिये तो इससे यह 
होगा कि एक बड़ा वितंडा खड़ा हो जायेगा। फिर तो अभियुक्त पर दोषारोप किया 
जायेगा, उसकी सुनवाई की जायेगी, सवाल जवाब और जिरह होगी, और तब परामर्श 
करना होगा। उस हालत में तो यह मंत्रणा-मण्डली एक मजिस्ट्रे:. की अदालत का 
रूप धारण कर लेगी जहां उस न्यायालय की सभी बातें होंगी। इससे तो इस अनुच्छेद 
का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। इसी लिए यह कहा जा रहा है कि मंत्रणा-मंडली 
में ऐसे सुयोग्य व्यक्तियों को रखा जायेगा जिन्हें न्याय तथा विधि का पर्याप्त ज्ञान 
होगा। आखिर एक ऐसे वकील के लिए जो न्यायाधीश रह चुका हो यह कठिन 
होगा कि वह मामले पर विचार करने में अपनी विधि प्रियता को छोड दे। यही 
कारण है कि एक न्यायाधिकरण का उपबन्ध यहां किया जा रहा हे। 


उसके बाद संसद उसमें हस्तक्षेप करेगी। अगर संसद कोई विधि नहीं बनाती 
है तो जो प्रक्रिया दी गई उसके अनुसार काम किया जायेगा। ऐसे भी मामले हो 
सकते हैं जिनमें संसद को यह विचार करना पड़े कि आया राज्य के हितार्थ अभियुक्त 
को तीन महीने से ऊपर निरुद्ध रखना जरूरी है या नहीं। इसके लिए विधि बनायेगी 
संसद जो प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होगी। और फिर (उपरोक्त 
सांविधानिक प्रत्याभूति के अतिरिक्त) अपराध प्रक्रिया संहिता में और भी प्रत्याभूतियां 
हैं। अपराध प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों को न निरसित किया गया है और न उनमें 
कोई परिवर्तन किये गये हैं। सांविधानिक प्रत्याभूति द्वारा जो अधिकार प्राप्त हैं वह 
ऐसे हैं कि उनमें विधान-मण्डल हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अपराध प्रक्रिया संहिता 
के उपबन्धों में तो, सम्भव है कि विधान-मण्डल कोई परिवर्तन कर दे पर इस 
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प्रस्तुत उपबन्ध में वह कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। सुतरां प्रश्न यह है कि 
वह अल्पाधिकार कौन हैं जिन्हें हम सुरक्षित रखें। 


मैं नहीं समझता कि माननीय मित्र श्री बख्शी टेकचन्द कोई ऐसा संविधान दिखा 
सकते हैं जिसमें ये सारे उपबन्ध मौजूद हों। मैं उनको चुनौती देने को तैयार हूं 
कि वह दुनिया का ऐसा कोई भी संविधान पेश करें जिसमें ये सभी उपबन्ध 
विस्तारपूर्वक दिये गये हों। मैं कह सकता हूं कि एक भी संविधान आपको ऐसा 
नहीं मिलेगा जिसमें ये सभी उपबन्ध विस्तार के साथ दिये गये हों। जो संविधान 
प्रकाश में आ चुके हैं उनमें एक भी ऐसा नहीं है जिसमें इतने विस्तृत उपबन्ध 
रखे गये हों, जिसमें अपराध प्रक्रिया संहिता के ये सारे उपबन्ध लिपिबद्ध किये 
हों। इतने विस्तृत उपबन्धों को संविधान में स्थान देने से तो विधान-मण्डल के काम 
में बाधा पड़ेगी, न्यायालयों के काम में बाधा पड़ेगी और न्यायालय वकीलों के 
लिए अखाड़ा बन जायेंगे। इसलिए डॉ. अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद 5-क में सावधानी 
के साथ केवल उन्हीं बातों को रखा है जो मूल सिद्धान्त से सम्बन्ध रखने वाली 
समझी जा सकती है संविधान के अतिरिक्त उसके लिए और जो प्रत्याभूति आपको 
चाहिये वह अपराध प्रक्रिया संहिता द्वारा मिल जाती है। अपराध प्रक्रिया संहिता के 
उपबन्धों का और अपने संविधान में दिये गये उपबन्धों का साथ-साथ प्रयोग किया 
जा सकता है। इस सम्बन्ध में मैं और भी कहना चाहता था पर सभा का ज्यादा 
समय मैं लेना नहीं चाहता है। अच्छा यह होगा कि इस विषय पर जहां तक हो 
सके जल्द से जल्द हम विचार समाप्त कर दें। यही कारण है कि मैं सभा का 
और समय इस बारे में नहीं ले रहा हुं। 


*भ्री एच.वी. कामतः में आपसे यह अनुरोध करूंगा श्रीमान, कि कृपया आप 
इस पर प्रकाश डालिये कि यह सत्र (अधिवेशन) कब तक चलेगा। 


*अध्यक्ष: में खुद इस मसले पर सोच रहा हूं विचाराधीन कुछ विषय ऐसे 
हैं जिन पर आगामी अधिवेशन में ही विचार किया जायेगा जो अक्टूबर महीने में 
बेठेगा। विचारणीय प्रश्न अब यह है कि किन बातों को हम अभी इस अधिवेशन 
में तय कर लें और किनको अगले अधिवेशन के लिए रखें। विस्तार की बातों 
पर हम विचार कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि कल मैं सभा को बता सकूंगा 
कि इन उपबन्धों को हम अगले अधिवेशन के लिए रखेंगे और किन-किन को 
हम इस वर्तमान अधिवेशन में निबटा देंगे। अगर हम जल्दी-जल्दी अपना काम समाप्त 
कर सके तो हम यह चाहते हैं कि यह अधिवेशन इसी शनिवार को समाप्त कर 
दें। पर अगर किसी कारण से हम ऐसा न कर सके तो हमें दूसरे दिन बैठक 
करनी होगी। 


*एक सदस्यः दूसरा दिन तो रविवार होगा। 


“अध्यक्ष: में नहीं जानता कि रविवार को सदस्य लोग समवेत होना चाहेंगे या 
नहीं पर मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अन्यथा फिर हम सोमवार को बेठेंगे। 

*थ्री के.एम. मुन्शी (बम्बई : जनरल): रविवार को प्रातः और सायं दोनों समय 
हम बेठ जायें और काम समाप्त कर दें। 
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*पं, लक्ष्मीकांत मैत्र (पश्चिमी बंगाल : जनरल): हममें से कई कट्टर सनातनी 
सदस्यों को एक कठिनाई यह है कि हम महालया से पहले अपने घर वापस पहुंच 
जाना चाहते हैं और यह त्योहार पड़ता है 22 को। 


“अध्यक्ष: महालया सोमवार को तो नहीं है। 


*पं, लक्ष्मीकांत मैत्र: उस दिन तक हमें अपने घर पहुंच जाना है। हो सकता 
है कि देर करने पर हमें जाने के लिए. जगह न मिल सके। इसलिए अगर हम 
शनिवार को ही अधिवेशन समाप्त कर दें तो इससे हम लोगों को बड़ी सुविधा 
हो जायेगी। 


“अध्यक्ष: यह बात सदस्यों के हाथ में है। में यही कोशिश करूंगा कि काम 
यथासम्भव शीघ्र समाप्त हो जाये। 


*थ्री देशबन्धु गुप्त (दिल्ली): अक्टूबर में हम फिर कब समवेत हो रहे हें 
श्रीमान्‌ ? 


*अध्यक्ष: जहां तक मैं सोच पाता हूं 7 अक्टूबर से हमें अपना काम शुरू 
कर देना होगा। यह कोई अन्तिम फैसला नहीं है पर अभी यही तय खखें। 


“माननीय सत्यनारायण सिन्हा (बिहार : जनरल): 0 से पहले हम नहीं 
बेठ सकते हैं श्रीमान! 


“अध्यक्ष: फिर तो हमारे पास समय ही नहीं रह जायेगा। दूसरे अधिवेशन में 
भी एक निश्चित समय के अन्दर ही हमें अपना काम पूरा कर देना है क्‍योंकि 
उसके बाद में बेठने के लिए हमारे पास समय नहीं रहेगा। दिवाली पड़ रही है 
2। अक्टूबर को। अगर अगले अधिवेशन में हमें छोड़े हुए अनुच्छेदों पर विचार 
समाप्त कर लेना है तो दिवाली के पूर्व अधिवेशन समाप्त करने से पहले हमें 
इसमें काफी दिन लग जायेंगे। इसलिए अक्टूबर में हमें यथाशीघ्र समवेत हो जाना 
चाहिये। यह सब निर्भर करता है इस बात पर कि कितने अनुच्छेद बच जाते हैं 
अगले अधिवेशन के लिए। इसीलिए मैंने यह कहा था कि इस सम्बन्ध में अधिक 
निश्चयात्मक रूप से कुछ कह सकूंगा कल। 


“एक सदस्यः अगर हर सदस्य प्रत्येक अनुच्छेद पर बोलेगा, तो फिर तो काम 
समाप्त करने में हमें लग जायेंगे दो महीने। 


*अध्यक्ष: में किसी को बोलने से नहीं रोक सकता हुं। 


हमारे सामने कई तिथियां हैं जिनके पहले अपने अधिवेशनों को शुरू और समाप्त 
कर देना है। तृतीय पठन को हमें समाप्त कर देना है अधिक से अधिक 8 नवम्बर 
के पहले। इस प्रयोजन के लिए ही हम यह सोच रहे हैं कि तृतीय पठन के 
लिए अधिवेशन शुरू हो जाये 7 अक्तूबर को जिससे कि हमें उसके लिए 
0 दिन का समय मिल जाये। द्वितीय पठन की समाप्ति और तृतीय पठन के आरम्भ 
के बीच मसौदा-समिति को भी इतना समय मिल जाना चाहिये कि अनुच्छेदों का 
क्रम ठीक करके, अशुद्धियां को सुधार लें और संविधान को छपवा कर उसे यथासमय 
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सदस्यों के पास पहुंचवा दें ताकि 7 नवम्बर को जब उस पर विचार शुरू हो 
तो वह तैयार रहे। इसलिए द्वितीय पठन को तृतीय पठन के प्रारम्भ से काफी पहले 
समाप्त कर देना आवश्यक है। इसीलिए मैंने यह सुझाव दिया है कि 7 अक्टूबर 
को अगला अधिवेशन हम शुरू करें और द्वितीय पठन 8 या 9 अक्टूबर को 
समाप्त कर दें और एक पखवारे का समय मसौदा-समिति को दे दें कि वह इस 
बीच संविधान को दुहरा जाये ओर उसे छपवा कर सदस्यों को पहुंचवा दें ताकि 
तृतीय पठन का काम हम 7 नवम्बर को प्रारम्भ कर दें। इन विभिन्‍न तिथियों के 
अन्दर हमें अपना काम पूरा कर देना है और इसलिए हमें अपना कार्यक्रम इस 
हिसाब से बनाना है कि इनके अन्दर ही हम अपना काम निपटा लें। 


अब सभा स्थगित होती है कल प्रात: 9 बजे तक के लिए। 


इसके पश्चात्‌ सथा शुक्रवार तारीख ॥6 सितम्बर, सन्‌ 949 के 
प्राठा 9 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। 


